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विचारणीय मुद्दा

अपीलार्थी-अभियुक्त की पत्नी की उनके घर में हत्या, जिसमें अपीलार्थी,
मृतका और उनकी वर्षीय बेटी रहते थे। धारा 106, साक्ष्य अधिनियम, 1872
लागू किया गया और अपीलार्थी को हत्या के लिए धारा 302, भारतीय दंड
संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की
ries की पुष्टि करते हुए आशक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की

|

 

हेडनोट

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 - तथ्य को साबित करने का भार,
विशेषकर ज्ञान के अंतर्गत -- धारा 106 के संदर्भ में “प्रथम दृष्टया
मामला” (आधारभूत तथ्य) -अपीलार्थी-अभियुक्त की पत्नी की सुबह-
सुबह उनके घर में हत्या, जिसमें अपीलार्थी, मृतका और उनकी वर्षीय
बेटी रह रहे थे - धारा 106 लागू की गई, अपीलार्थी को हत्या के लिए
धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया - सत्यता:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 106 उन मामलो मंें लागू होगी जहां
अभियोजन पक्ष के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह ऐसे तथ्य साबित
करने में सफल रहा है जिनसे अभियुक्त के अपराध के संबंध में उचित



निष्कर्ष निकाला जा सकता है - वर्तमान मामले में, अपराध उस घर की चार
दीवारी के अंदर हुआ जिसमें अपीलार्थी, मृतका और उनकी वर्षीय बेटी रह
रहे थे -घटना सुबह-सुबह घटित हुई -जब जांच अधिकारी (आईओ)
अपीलार्थी के घर पहुंचे, तो उन्होंने मृतका को खून से लथपथ पाया -
अपीलार्थी भी वहां मौजूद था - अपीलार्थी द्वारा बचाव में दिया गया दावा कि
दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और मृतका को और उसके शरीर
को भी चोटें पहुंचाईं, झूठा पाया गया - घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने
गए कपड़ों पर खून के धब्बे थे जो मृतका के रक्त समूह से मेल खाते थे -
इसके अलावा, जांच अधिकारी और अन्य को अपने घर के पास के नाले तक
ले जाने में अपीलार्थी का आचरण और नाले से चाकू की बरामदगी साक्ष्य
अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है -इस प्रकार, उपर्युक्त
आधारभूत तथ्यों के विधिवत्‌ सिद्ध हो जाने के मद्देनजर, निचले न्यायालयों
द्वारा धारा 106 के अंतर्गत निहित सिद्धांतों को लागू करना न्यायोचित था -
उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के अपराधमें दोषी
ठहराते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश की पुष्टि करने में
कोई त्रुटि नहीं की - हालाँकि, परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थीको सजा
में छूट के लिए राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता
है। [पैरा 50, 56 और 84]

 

 

  

  

 

 

  

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 - प्रयोज्यता - विधि के सिद्धांत:

 

अभिनिर्धारित किया गया: आपराधिक विचारण पर लागूहोने वाला सामान्य
नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष
पर है, धारा 106 में निहित तथ्यों के नियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित
नहीं किया गया है - धारा 106 साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है
- धारा 106 कुछ अपवादात्मक मामलों से निपटने के लिए बनाई गई है,
जिनमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को साबित करना असंभव होगा, या
किसी भी दर पर अनुपातहीन रूप से कठिन होगा, जो “विशेष रूप से
अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के
साबित कर सकता है“ - न्यायालय को आपराधिक मामलो मंें धारा 106 को
सावधानी और सतर्कता के साथ लागू करना चाहिए - अभियुक्त के अपराध
की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन

 

 



पक्ष की असमर्थता की भरपाई के लिए धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा
सकता है - इसका उपयोग दोषसिद्धि को समर्थन देने के लिए तब तक नहीं
किया जा सकता जब तक अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के
लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके दायित्व का निर्वहन नहीं कर
लिया हो - यह अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं
करता है कि कोई अपराध किया गया था, भले ही यह विशेष रूप से
अभियुक्त के ज्ञान में मामला हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का भार
नहीं डालता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था - ऐसे मामले में जहां अन्य
परिस्थितियां स्वयं उसके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उचित
स्पष्टीकरण के अभाव से अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाना
अभियोजन पक्ष को उसके वैध भार से मुक्त करना है - अतः. जब तक ऐसे
साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं हो जाता, तब तक दायित्व
अभियुक्त पर नहीं आता। [पैरा 36, 43, 44]

 

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 - तथ्य को साबित करने का भार,
विशेषकर ज्ञान के भीतर - “विशेषकर”- अर्थ:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 106 में यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य
विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का
भार उस व्यक्ति पर होगा - शब्द "विशेष रूप से" का अर्थ है ऐसे तथ्य जो
अभियुक्त के ज्ञान में सर्वोपरि या अपवादस्वरूप हों - धारा 106 स्पष्ट रूप से
उन मामलोंको संदर्भित करती है, जहां अभियोजन पक्षद्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के
आधार पर अभियुक्त का अपराध साबित हो जाता है, जब तक कि अभियुक्त
कुछ अन्य तथ्यों को साबित करने में सक्षम न हो, विशेष रूप से उसके ज्ञान
के भीतर, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरर्थक बना देगा। - यदि ऐसी
स्थिति में अभियुक्त ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है जो सिद्ध परिस्थितियो मंें
यथोचित रूप से सत्य हो सकता है, तो अभियुक्त को लाभ मिलता है -लेकिन,
यदि ऐसे मामले में अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या झूठा या
अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, तो यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति है,
जो उसके विरुद्ध हो सकती है। [पैरा 36, 45]

 

 

 

 

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 8, 27 -'“आचरण' - “प्रासंगिक तथ्य”
- अपराध का हथियार, चाकू अपीलार्थी के कहने पर धारा 27 के तहत
पंचनामा बनाकर बरामद किया गया:



अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी और अन्य को
अपने घर के पास के नाले तक ले जाना और नाले से चाकू बरामद करना
धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है -टूसरे शब्दों में, परिस्थिति का सरल
साक्ष्य कि अपीलार्थी ने जांच अधिकारी को वह स्थान बताया जहां उसने
अपराध का हथियार यानी चाकू फेंका था, धारा 8 के तहत 'आचरण' के रूप
में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के
साथ या उससे पहले दिया गया बयान धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं।
-यहां तक कि खोज पंचनामा के रूप में साक्ष्य को खारिज करते समय भी,
अपीलार्थी का आचरण धारा 8 के तहत प्रासंगिक होगा -बरामदगी वाला
साक्ष्य धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरण की स्वीकार्यता से बिल्कुल
अलग धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा। [पैरा 56(ड), 59]

    

 

 

 

 

साक्ष्य--सकारात्मक तथ्य बनाम नकारात्मक तथ्य--किसी के मामले को
साबित करने के लिए साक्ष्य संबंधी भार या साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार
को प्रेरक भार या सबूत के भार के विपरीत स्थानांतरित करने वाले
नियम, अर्थात अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को साबित
करना:

अभिनिर्धारित किया गया: विभिन्न नियमों के मूल में जो बात निहित है, वह
यह है कि साक्ष्य संबंधी भार या किसी के मामले को साबित करने के लिए
साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार को प्रेरक भार या साबित करने के भार के विपरीत
स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों
को साबित करने का भार, और जो कभी नहीं बदलता, वह यह विचार है कि
अभियोजन पक्ष के लिए अपने स्वयं के द्वारा कुछ मुद्दों पर पूरी तरह से ठोस
साक्ष्य देना असंभव है और इसलिए, यदि अभियुक्त बचना चाहता है, तो उसे
उन मुद्दों पर साक्ष्य देना चाहिए अभियोजन पक्ष को सदैव सकारात्मक तथ्य
साबित करने होंगे लेकिन यही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागूनहीं
हो सकता -अभियोजन पक्ष का यह काम नहीं है कि वह सभी संभावित
बचावों या परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाए और उन्हें समाप्त कर दे जो
किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती हैं जब कोई व्यक्ति उस कार्य के
स्वरूप और परिस्थितियों से इतर किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है, तो
अभियोजन पक्ष का यह काम नहीं है कि वह अन्य सभी संभावित इरादों को
खत्म कर दे - यदि अभियुक्त का इरादा कुछ और था तो यह तथ्य विशेष रूप
से उसके ज्ञान में है और उसे इसे साबित करना होगा। [पैरा 46]

 

 

 

 

  

 

 



साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 - तब लागूनहीं होता जब प्रश्नगत
तथ्य न केवल अभियुक्त को बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञात हो सकता
होः

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 106 उन मामलो मंें लागू नहीं होती जहां
प्रश्रगत तथ्य, उसकी प्रकृति को देखते हुए, ऐसा हो कि न केवल अभियुक्त को
बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञात हो सकता हो, यदि वे उस घटना के समय
उपस्थित थे - किसी भी व्यक्ति के कृत्य या आचरण के पीछे का इरादा शायद
ही कभी ऐसा मामला होता है जिसे निर्णायक रूप से साबित किया जा सकता
है; यह वास्तव में केवल उस व्यक्ति को ही ज्ञात होता है जिसके मन में यह
इरादा है -इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी
कार्य का स्वरूप और परिस्थिति यह सुझाती है कि वह कार्य किसी विशेष
आशय से किया गया था, तो इस धारा के दृष्टांत (क) के अधीन यह माना जा
सकता है कि उसका वह आशय था, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित
न कर दे। [पैरा 47]

 

 

   

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 8 - यद्यपि अभियुक्त का आचरण धारा
8 के अंतर्गत प्रासंगिक है, तथापि, यह अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं
बन सकता है:

अभिनिर्धारित किया गया: यद्यपि अभियुक्त का आचरण धारा 8 के अंतर्गत
एक सुसंगत तथ्य हो सकता है, तथापि यह अपने आप में उसे दोषसिद्ध करने
या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध
के लिए - किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, अभियुक्त का आचरण भी उन
परिस्थितियों में से एक है, जिसे न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध अन्य प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ-साथ ध्यान में रख सकता है - इस प्रकार,
अभियुक्त का आचरण मात्र, यद्यपि धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक हो सकता है,
पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। [पैरा 61]

साक्ष्य साबित करने के भार और स्पष्टीकरण के भार के बीच अंतर -
चर्चा की गई। [पैरा 48]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 106 -विशेष रूप से ज्ञान के भीतर
तथ्य को साबित करने का भार पूर्ण गोपनीयता में किए गए अपराध -
प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष द्वारा सामना की जाने
वाली कठिनाई:



अभिनिर्धारित किया गया: न्यायालयों में अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं,
जहां पति, वैवाहिक संबंधों में तनाव और चरित्र पर संदेह के कारण अपनी
पत्नी की हत्या तक कर देता है। ये अपराध आमतौर पर घर के अंदर पूरी
गोपनीयता के साथ किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य पेश
करना बहुत कठिन हो जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह
अपराध का गवाह हो, किसी अन्य परिवार के सदस्य के खिलाफ गवाही देने
के लिए आगे नहीं आएगा। यदि कोई अपराध घर की चारदीवारी के अंदर
होता है, जहां अभियुक्त को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियो मंें
अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो
अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए
प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होगा। ऐसी स्थिति को सुलझाने के
लिए धारा 106 कानून में मौजूद है। [पैरा 54, 55]

 

 

 

 

 

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 161(1), 162(1) - साक्ष्य अधिनियम,
1872 - धारा 145:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 16101) के तहत पुलिस के समक्ष किसी
गवाह द्वारा दिया गया बयान केवल धारा 162(1) के परन्तुक में निर्धारित
विचारण में उसके द्वारा दिए गए बयान का खंडन करने के उद्देश्य से
इस्तेमाल किया जा सकता है - न्यायालय स्वप्रेरणा से पुलिस को दिए गए उन
बयानों का उपयोग नहीं कर सकता जो साबित नहींहुए हैं, तथा उनके संदर्भ
में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता जो न्यायालय में गवाह की गवाही से असंगत हो -ं
धारा 162में प्रयुक्त शब्द 'यदि सम्यक रूप से सिद्ध हो' स्पष्ट रूप से दर्शाते
हैं कि गवाहों के बयानों के अभिलेख को सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं
किया जा सकता है, न ही उन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें
विरोधाभास के उद्देश्य से प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाह से तथा जांच अधिकारी
की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी स्वीकारोक्ति प्राप्त करके विधिवत साबित किया
जाना चाहिए - जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान का विरोधाभास के
लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के
सख्त अनुपालन के बाद ही, अर्थात विरोधाभास के लिए इच्छित भागों की
ओर ध्यान आकर्षित करके। [पैरा 64]

 

 

 

 

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 145 - लिखित मे पंूर्व बयानों के संबंध
में प्रतिपरीक्षा -अपीलार्थी ने अपने घर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी -



अभियोजन पक्ष का कहना है कि नाबालिग बेटी (अभि.सा.-3) घटना
की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थी - हालाँकि, बाद में वह अपने बयान से पलट
गयीं - लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा:

अभिनिर्धारित किया गया: इस मामले में, न केवल पक्षद्रोही साक्षियों के
मौखिक साक्ष्य में उचित विरोधाभास रिकार्ड पर नहीं लाए गए, बल्कि जो कुछ
रिकार्ड पर लाए गए, उन्हें भी जांच अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से साबित
नहीं किया गया। - ऐसी प्रक्रियागत चूक के कारण बहुत गंभीर अपराध के
लिए भी सजा नहीं मिल पाती -ऐसी परिस्थितियों में, तो लोक अभियोजक
और न ही विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी लापरवाह या उदासीन
बने रहने का जोखिम उठा सकता है। - शाहीना (अभि.सा.-3) को पक्षद्रोही
घोषित किए जाने के बाद, लोक अभियोजक ने केवल प्रतिपरीक्षा के लिए उसे
कुछ सुझाव दिए-- आश्चर्य की बात यह है कि उचित विरोधाभास भी रिकार्ड
में नहीं लाया गया - अभि.सा.-3 को उसके पुलिस बयान बारे में उचित ढंग
से नहीं बताया गया - किसी पक्षद्रोही गवाह से प्रतिपरीक्षा करते समय
सरकारी अभियोजक के लिए केवल सुझाव देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल
सुझावों का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता है - वर्तमान मामले में विचारण
न्यायाधीश भी सक्रिय भूमिका निभाने में विफल रहे। [पैरा 67, 70, 71]

 

 

  

 

  

आपराधिक न्याय प्रणाली - आपराधिक विचारण - लोक अभियोजक -
नियुक्ति - नियुक्ति के लिए विचार राजनीतिक नहीं होना चाहिए बल्कि
केवल व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए:

अभिनिर्धारित किया गया: लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति आदि जैसे
मामलों में राजनीतिक विचार का कोई तत्व नहीं होना चाहिए -सरकार के
लिए एकमात्र विचारणीय विषय व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए - व्यक्ति को
न केवल योग्य होना चाहिए, बल्कि उसे निष्कलंक चरित्र और निष्ठावान व्यक्ति
भी होना चाहिए - वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिना किसी आरक्षण,
आदेश या अन्य बाधाओ कंे स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। [पैरा 67]

  

 

 

आपराधिक विचारण - लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही गवाह की
प्रतिपरीक्षा - प्रभावी और सार्थक प्रतिपरीक्षा का अभाव - निरस्त-साक्ष्य
अधिनियम, 1872 - धारा 165 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 311
- विचारण न्यायाधीश, लोक अभियोजक कर्तव्य:



अभिनिर्धारित किया गया: लोक अभियोजक केवल पक्षद्रोही गवाह को धारा
161 के तहत दर्ज किए गए उसके पुलिस बयान से सामना कराते हैं और
उससे उसका खंडन करते हैं - वे केवल विरोधाभासों को अभिलेख पर लाते हैं
और उसके बाद आईआओके साक्ष्य के माध्यम से ऐसे विरोधाभासों को साबित
करते हैं - यह पर्याप्त नहीं है लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह
एक पक्षद्रोही गवाह से विस्तार से प्रतिपरीक्षा करे और सच्चाई को उजागर
करने का प्रयास करे तथा यह भी साबित करे कि गवाह झूठ बोल रहा है और
उसने धारा 161 के तहत दर्ज अपने पुलिस बयान सेहझेकर पलट गया
है - यदि सरकारी अभियोजक द्वारा पूछताछ कुशल नहीं है, जैसा कि इस
मामले में है, तो परिणाम यह होगा कि अभियोजन एजेंसी के रूप में राज्य
बाल गवाह से सच्चाई नहीं उगलवा पाएगा - सत्य तक पहुंचना और न्याय के
उद्देश्यों की पूर्ति करना न्यायालय का कर्तव्य है - न्यायालयों को विचारण में
सहभागी भूमिका निभानी होगी और गवाहो दं्वारा कही गई बातों को रिकार्ड
करने वाले मात्र टेप रिकार्डर के रूप में कार्य नहीं करना होगा - न्याय की
सहायता के लिए न्यायाधीश को कार्यवाही की निगरानी करनी होती है - भले
ही अभियोजक कुछ मायनो मंें लापरवाह या सुस्त हो, न्यायालय को कार्यवाही
को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए ताकि अंतिम उद्देश्य, अर्थात्‌ सत्य
तक पहुंचा जा सके - न्यायालय को अभियोजन एजेंसी की ओर से गंभीर
खामियों और कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए - नकी
उदासीनता दिखाने या अलगाव का रवैया अपनाने में विफल होने पर,
विचारण न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 और सीआरपीसी की
धारा 311 के तहत प्रदत्त व्यापक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए -
न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह विचारण में सक्रिय रूप से भाग
लेगा, तथा उचितसंदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा, जिसे वह
सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है - -न्यायाधीश को
मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या यहां तक कि इस प्रयोजन के लिए
ee के दौरान भी साक्षी से प्रश्न पूछने की अबाधित शक्ति होती है।

69, 73, 74]

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

दंड संहिता, 1860 - धारा 300 का अपवाद 4 - लाभ, जब उपलब्ध न
हो - अपीलार्थी ने अपने घर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी -वैकल्पिक
रूप से, अपीलार्थी ने दलील दी कि यह घटना बिना किसी पूर्व-योजना
के क्षणिक आवेश में घटित हुई, क्योंकि यह दोनों के बीच आवेश की
उत्तेजना में अचानक झगड़ा हो सकता था:



 अभिनिर्धारित किया गया: अपवाद 4 तब लागूकिया जा सकता है जबमृत्यु
(क) बिना किसी पूर्व-योजना के हुई हो, (ख) अचानक लड़ाई में हुई हो, (ग)
अपराधियो दं्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से
कार्य किए बिना हुई हो; और (घ) मारे गए व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई हो -
किसी मामले को अपवाद के अंतर्गत लाने के लिए, उसमें उल्लिखित सभी
सामग्री पाई जानी चाहिए - अपवाद 4 का लाभ अपराधी को नहीं दिया जा
सकता, जहां उसने अनुचित लाभ उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से
कार्य किया हो - यदि हमलावर द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार या हमले
का तरीका असंगत है, तो यह तय करने के लिए परिस्थितियों को ध्यान में
रखा जाना चाहिए कि क्‍या अनुचित लाभ उठाया गया है - अपीलार्थी ने मृतका
पर चाकू से बारह वार किए, जो निहत्थी और असहाय थी। - अपीलार्थी ने
अनुचित लाभ उठाया और क्रूर तरीके से कार्य किया - वर्तमान मामला हत्या
की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वधनहीं है, बल्कि यह हत्या का
मामला है। [पैरा 80, 82 और 83]

 

 

  

शब्द और वाक्यांश - “प्रथम दृष्टया मामला” - अर्थ:

अभिनिर्धारित किया गया: लैटिन अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टया का अर्थ है
"पहली नजर में" "पहली दृष्टि में", या "पहली बार दिखने के आधार पर" -
इसका अर्थ है "प्रथम दृष्टया साक्ष्य" द्वारा साबित मामला, जिसका अर्थ है
"तथ्य की धारणा को बढ़ाने या प्रश्नगत तथ्य को साबित करने के लिएनन
में पर्याप्त साक्ष्य. जब तक कि उसका खंडन न किया जाए" - सिविल
आपराधिक दोनो कंानूनों में, इस शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया
जाता है कि प्रारंभिक जांच के बाद, किसी कानूनी दावे में मुकदमे या निर्णय
के लिए आगे बढ़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों - अधिकांश कानूनी
कार्यवाहियों में, एक पक्ष (आमतौर पर, वादी या अभियोजक) पर सबूत पेश
करने का दायित्व होता है, जिसके तहत उन्हें मामले के प्रत्येक तत्व या
प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करनाहोताहै
- यदि वे प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो अन्य पक्षों की
प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बिना प्रारंभिक दावे को खारिज किया जा
सकता है। [पैरा 49]

 

 

 

 

उद्धृत निर्णयज विधि



 

WY नाथ HET FMA HAAR Mod [1956] 1TAMAR199:
एआईजआर 71956 एससी 404: WIG We FATA (GER राज्य
(2021) 10 एससीसी 725; FTAVegLAIAle अन्य
बनाय elle 70d [2012] 7 एससीआर 1083 : (2012) 10

wah 373; Gye anict किर्कन बनाम FERIY ToT
2006] अनुपूरक 7 एससीआर 156 : (2006) 10 एससीसी
681; पश्षिय बंगाल राज्य बनाम सीर Wee TR A अन्य
[2000]अनुपूरक2 एससीआर 712 : (2000) 8 एससीसी ३82;
बलवीरमिंह बनाय उत्तराखंड राज्य [2023] 12एससीआर815:
(2023) एससीसी ऑनलाइन 1261; राय गुलाम चौ॥री और
HY] बनाय बिहार राज्य [2001] अनुपूरक3एससीआर 279 :
(2001) 8 एससीसी ३11; सदन 'पिंह बनाम राजस्थान राज्य
1979 एससीसी (सीआरआई) 56; सोहम्मद अयलय बनास
TERTE रज्य (2001) 9 एससीसी ३62; अतर [सिंह बनाम
राजस्थान राज्य [20041 2एससीआर123 : (2004) 10
एससीसी 657; एएनवेकटेश एवं उन्‍्य बनाय कनटिक राज्य
(2005) 7 एससीसी 714; राज्य (एनयीटीदिल्‍ली) बनाम नवजोत
GY उर्फ अौफसान युरु [2003] अनुपूरक1एससीआर 130 :
(2005) 11 एससीसी 600; वीके; 97 TNASAAS WoT
(2015) 9 Waa 588; GerEalger Va. WEI Ug HA]
बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य 2004 3एससीआर1050 :
(2004) 4 एससीसी 158; राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ
हनीफ व उन्यएआईआर (1997) एससी 1023; विशाल पिंह
बनाम राजस्थान राज्य [2009] 3एससीआर444 ; (2009) आप.
एलजे 2243; ar Me बनाम राजस्थान राज्य [1993]3
कमआर 696 : एआईआर 1993 एससी 2426 - पर भरोसा

या गया।

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 शरदबिरधीचंद सारदा बनामसहाय राज्य [1985]1एससीआर
88 : (1984) 4 एससीसी 116 - संदर्भित।
 लोक अभियोजन निदेशकट्रांसवाल बनाय न्याय और संवैधानिक

विकास मंत्री(2009) 4 एसए 222 (सीसी) - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और नियतकालिक पत्रिकाएँ



प्रोफेसर ग्लेनविले विलियम्स -अपराध का प्रमाण, अध्याय 7, पृष्ठ 127 और
आगे) और दिलचस्प चर्चा - पैरा 527 नकारात्मक कथन और पैरा 528 पृष्ठ
438 पर “सकारात्मक प्रति-साक्ष्य की आवश्यकता है" और क्रिमिनल लॉ की
केनी की रूपरेखा की फ़ॉइल, 17वां संस्करण 1958; वेबस्टर का तीसरा
अंतरराष्ट्रीय शब्दकोष (1961 संस्करण) - संदर्भित

अधिनियमो कंी सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860.

विशिष्ट शब्दों की सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106; तथ्य विशेष रूप से ज्ञान के भीतर;
हत्या; प्रथम दृष्टया मामला; आधारभूत तथ्य; प्रासंगिक तथ्य; अभियुक्त का
आचरण; अपराध का हथियार; इरादा; प्रकटीकरण कथन; खोज पंचनामा;
एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी; पक्षद्रोही गवाह; पक्षद्रोही गवाह की प्रतिपरीक्षा;
विरोधाभासी गवाह; विरोधाभास; सुझाव; पुलिस के बयान से सामना;पक्षद्रोही
गवाह का सामना करना; लोक अभियोजक; बाल गवाह; सहभागी भूमिका;
मात्र टेप रिकॉर्डर; घर के अंदर; पूर्ण गोपनीयता; सकारात्मक तथ्य;
नकारात्मक तथ्य; दंड संहिता, 1860 की धारा 300 का अपवाद 4; क्रूर
तरीका; कम करने वाली परिस्थितियाँ।

 

  

 

इनसे उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 437/2015

आप.अ. संख्या 320/1998 में दिल्‍ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक

23.05.2014 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी के अधिवक्ता: ऋषि मल्होत्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण : अपूर्व कुरुप, मुकेश कुमार मरोरिया, संजय कुमार
त्यागी, मणि मुंजाल, विनायक शर्मा, रमन यादव

 

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश



निर्णय

माननीय नया.श्री जे.बी. पर्दीवाला:

विवरण की सुविधा के लिए इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया
गया है: -

अनुक्रमणिका*

क. अभियोजन पक्ष का मामला...........................-----०---०--००-०-०-- 3

ख. अपीलार्थी की ओर प्रस्तुतिया.ँ..............................-....--- 15
ग. राज्य की और प्रस्तुतियाँ...................................----------- 17
घ. विश्लेषण..............................------००००--०००००००००००००००००००००००००००००-- 19

i. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता को नियंत्रित

करने वाले कानून के
सिद्धांत.....................----------००००-००-०००००००-- 19

i, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में "प्रथम दृष्टया
मामला" (आधारभूत तथ्य) क्या है?........................... 30

iv.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत हथियार की
बरामदगी.......................------०००-०-०००००००००००००००००००००००००००००--

५..०-००--००-००--०--०--०--- 35

लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही साक्षी से
प्रतिपरीक्षा........................------०---०-००००००००००००००००००००००००००००--
५.५०५००००००००००००००००-- 38
क्या अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद

4 के लाभ का हकदार है?.....................................-.---
47

यह अपील भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में,“आईपीसी”) की धारा 302 के

तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी एक दोषी की ओर से है और यह अपीलार्थी
द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 320/1998में दिल्‍ली उच्च न्यायालय द्वारा

दिनांक 23.05.2014 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है,

 



 

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, PSHSSA न्यायालय,दिल्ली द्वारा सत्र मामला संख्या

176/1996 में पारित दोषसिद्धि के निर्णण और आदेश की पुष्टि की, जिसमें
अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध का दोषी
ठहराया गया और उसे 5,000/- रुपये के जुमनि के साथ आजीवन कारावास की
सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अपीलार्थी को छह माह का
अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया।

  

 

 

 

क. अभियोजनपक्षका मामला

मृतका सायरा का विवाह अपीलार्थी से हुआ था। अपीलार्थी के साथ मृतका का
विवाह 1982में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था। इस विवाह से
शाहीना नाम की एक बेटी पैदा हुई, जो 1995 में घटना के समय पांच साल की थी। 

 29.12.1995 को, लगभग 4:00 बजे, दिल्ली पुलिस के एक वायरलेस ऑपरेटर ने
एक महिला कांस्टेबल को, जो पीसीआर में ड्यूटी पर थी, सूचित किया कि
मुस्तफाबाद के गली नंबर 3 के मकान नंबर 220 में एक महिला को चाकू मार
दिया गया है और एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को घटनास्थल पर पहुंचने के
लिए कहा जा सकता है। उक्त सूचना महिला कांस्टेबल द्वारा पुलिस स्टेशन
गोकुलपुरी के ड्यूटी अधिकारी को दी गई, जिन्होंने इसे लिखित रूप में दर्ज किया
और इसकी एक प्रति एस.आई. मोहकम सिंह को जांच के लिए भेज दी।

जब एस.आई. मोहकम सिंह संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साथ
घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने मृतका को खून से लथपथ पाया, उसके पेट और
शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू के कई गहरे घाव थे। यहां अपीलार्थी भी घटनास्थल
पर मौजूद था। यह देखा गया कि अपीलार्थी को भी कुछ सतही चोटें आई थीं।
मृतका और अपीलार्थी दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां मृतका को मृत घोषित
कर दिया गया और अपीलार्थी को पूछताछ के लिए फिट घोषित किया गया और
कुछ प्रारंभिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

 

 

 

 

 

 

  जांच से पता चला कि मृतका के साथ अपीलार्थी के वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण थे,
क्योंकि मृतका अपीलार्थी की अनुमति के बिना अचानक घर से चली गई थी और



 उसके बाद देर रात को वापस लौटी थी। यह बात अपीलार्थी को पसंद नहीं आई।
कई बार ऐसे मुद्दों पर अपीलार्थी और मृतका के बीच कहासुनी हो जाती थी।
अभियोजन पक्ष का कहना यह है कि घटना वाली रात को अपीलार्थी और मृतका
के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने मृतका के शरीर पर
चाकू से अंधाधुंध वार किए। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि नाबालिग बेटी
शाहीना घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थी।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, जांच अधिकारी द्वारा एक रुक्‍का तैयार किया गया और
संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजा गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ
आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी संख्या
728/1995 दर्ज की गई।

प्राथमिकी की अंतर्वस्तु नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

 

 

 

 

 

TeestanRae

धारा 154 सीआरपीसी के तहत सज्ञेग अपराध की प्रथम
इतिलारिपोर्टकीगई

प्राथमिकी सं, 228/95

घटना की तारीख और सयय

iYऔर 29-12-95 को सुबह4
7 बजे

सचना एवं/शिकायतकर्ताका डीडी न॑ 2ए।दिनांक:
2 aUdFarad पता 20.12.95 Wd: 7 FoF

सचना लेखन एसजाई
Weetye!
 

अपराधका संक्षिप्त/विवरण IRI302 HSU&
3 (धारा सहित) तथा लूटी यई. तहत

संपत्ति यदि कोईहो
घटनास4५लऔरपुलिस स्टेशन

4 से द्री औरदिशा

     
 



 

अपराधी का नायऔर पता |ATTA 220 AS
5 हस्तफबी उत्तर प्रदेश

दरी 1 22
 

जांव के संबं४ मेंउठाए यए._ इस संबंध मेंहुई देरी के
6 कदम सचना दर्जकरने में... लिए कोई थीजिम्मेदार
 

    
देरी का स्प्टीकरण नहींहै।
पुलिस स्टेशन से ot की विशेष तरीके

7 |TheAR Faq a/   
वायरलेस के याध्यम से सचना प्राप्त हुईकि यली न॑ 2 में
मकान न॑ 222 के पाय अपठनीय फैक्ट्री में चाकू से हमला
हुआ है तथा किसी को घटनास्थल पर भेजा जाए। सूचना
मिलते ही कांस्टेबल बेल्ट न॑ ॥ व एसजआई करम IE
यरकारी गाडी में थाने से रवानाहुए तथा कांस्टेबल यकान न॑
220 गली न॑ 3 पएयना सुस्तफा बड़ पर अपठनीय/ वहाँ पर
IPT UAT PT We Tach tora यले व पेट पर यहरी
ac ef Tar खून बह रहा ५ा सायय का पति अनीश थी
घटनास्थल अपठनीय पर मौजूद ५॥/ वहां से हम उन्हें
यरकारी वाहन पीजर में कांस्टेबल उपलब्ध 1258 द्वाय
मोके से सरकारी वाहन में जीटीबी अस्पताल ले गए तथा
एमएल न॑ अपठनीय तैयार किया गया जिसमें सायरा का
उल्लेख अपठनीय लिखित रूप में किया यया ५/। परिजनों
के आने पर बयान दर्ज किए गए Aa YRT 302/324
आईपीसी के तहत अपठनीय अपराध के ATE WE STIS
नंबर 1775 पर दर्जकिया यया। सूचना को रोजनागचा 7
नोट कर लिया गया है तथा मैं स्वयं अपराध टीय तथा
फोटोग्राफर के साथ घटना स्थल पर गया तथा रिपोर्ट तैयार
की। दिनांक 29 1295 को लगगय 4 बजे शाय को मकान
ने 220 गली न॑ 3 पुराना मुस्तफा बाद यया और29 1295
को कायजी कारवाई की Tel CAT Salt थाना
गोकुलपुरी के अपठनीय हस्ताक्षरदिनांक22 1295/ पुलिस
कार्यवाह्ली इन लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर कांस्टेबल
गयासुद्दीन स॑ 11757 द्वार कार्यालय से संबंधित यायला दर्ज
किया यया। मायला राणिस्टर में दर्जकर,लिया गया है।

 

 

 

 

 



8.
 जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने मृतका की पांच वर्षीय बेटी शाहीना का बयान
दर्ज किया। शाहीना ने अपने पुलिस बयान में कहा कि रात में चीखने-चिल्लाने की
आवाज सुनकर वह जाग गई और उसने देखा कि उसके पिता यानी अपीलार्थी ने
उसकी मां यानी मृतका के शरीर पर चाकू से वार किया।

  मृतका के शव का पोस्टमार्टम जी.टी.बी. अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली में किया गया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटें सामने आईं:

tf 7.

7.

WMHIS & Ud & बाहरी पक्ष WW 4 YA x 1.04
सेमी का कटाहुआ घाव मौजूद है।

बाएं अंगूठे के समीपस्थ फलाक्स के हथेली के पक्ष पर2
डरा 20 सेयी५ 07 सेमी का कटाहुआ घाव मौजूद

/

THAMAR]&Wey uly& पृष्ठीय पक्ष We 1 YAx
03 सेमी03 GHBTAeGlWaATE&/
 

बाएं हा4 के सायने कोहनी जोड़ से 4 सेमी ऊपर 2
सेमी07 आकारकी रैख्िक खरोंच मौजूद है।

बाएं घटने के जोड़ के सामने और भीतरी थाय पर 6
Ox 1 GAx 0.6 सेमी का कटाहुआ घाव मौजूद है।

Ged जांघ के बाहरी थाय पर 5 सेमी ५ / eax 2
सेगी का कटाहुआ घाव घुटने के जीड़ से 7 सेमी ऊपर
स्थित है।

aedae उंगली के टॉर्मिनल फालानक्स के पायर
पक्ष पर 1.3 सेगी४ 07 # 05 सेमी का कटाहुआ घाव
मौजूद है।

दाहिनी अनायिका ज॑युली के फलाक्स के हथेली के
ऊपर 2 Gt x 03 ४ 05 सेगी का कटा हुआ पाव
रेखांकित घाव को काटताहुआ मौजूद है।

 



9 MetSY&Wi&Tet पक्ष पर4 Galx 02 GH

70.

77.

12.

13.

 लाइनर खर्रोंच मौजूद है।
 पेट के सामने एक्सफॉइडउ प्रक्रिया रे25 सेसी नीचे सध्य

रेखा में4 सेमी/ 05 सेमी का चीयाहुआ घाव मौजूद है।
 TE (RET TT UP BT FA किनारा है और

वीरफाड़ पर घाव का एक कोण दूसरे की Gara में
उधिक तीव्र होता है। घाव का मार्यपाई ऊपरऔर पीछे
की और जा रहा है यकृत के बाएं धाय को काटतेहुए
पेरीकार्डिया भय को काट रहा है तथा हृदय के दाहिने
अलिन्द मे पं्रवेश करते हुए आगे बढ़ TET SI घाव के
निशान के साध रक्‍्तस्राव और रक्‍त का अत्यधिक बहाव/
घाव की यहराई9 सेमी है।

पेट के सायने यध्य रेखा Re BCT GAT WG
जिसमें घाव बाहर की ओरनिकलाहुआ है। इसका साप
45x 0.2 सेगी है तथा यह नाभि से 5 सेमी ऊपर स्थित
है। इसकाकिनारा साफ कटाहुआ है तथ/ घाव का एक
कोण द्सरे की अपेक्षा अधिक तीव्र है। चीरफ़ाड़ पर
घाव का यार्यपीछे और पाईकी और ऊपर की और जा
रहा है और इसमें मेसेंटेरिक रक्‍त MEPISको काटते
हुए आगे बढ़ रहा है। घाव की सेसेंटरी में रक्‍्तस्राव 8
UHPiTEsतकमौजूद है।

गर्दन के प्राव में 10 सेमी ५४ 2 सेसी साप का चीरा लगा
हुआ है जो थायरॉयड उपास्यि के ऊपर क्षैत्तिज रूप से4
सेगी में मौजूद है। घाव का ऊपरी किनारा ठोड़ी से 55
येगी नीचे तथा निचला किनारा स्टर्ना नॉव से 6 Gat
ऊपर है।/गर्दन के सभी कोयल ऊतकों रक्‍त वाहलिका
MATH और अत्रप्रणाली को रीढ़ की हज़ी तक काट
दिया Ta है। घाव के नरम ऊतको मंें रक्‍्तस्राव और
MARATRTAAUTPT उपस्थित होना।

ठोड़ी से 1.5 सेगी नीचे गर्दन के सामने सध्य रेखा में25
सेमी५03 सेयी का लाल खर्रोच मौजूद है।

 

 

 

 

 

 

  

 



10.

11.

14. लाल खरोंच 2 सेमी ७ 03 सेगी चेहरे के बाई और बाई
आंख से 1.5 GtHa’

अपराध का हथियार, अर्थात्‌ चाकू भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में,
'साक्ष्य अधिनियम” की धारा 27 के प्रावधानों के तहत पंचनामा बनाकर
अपीलार्थी की निशानदेही बरामद किया गया था। मृतका के साथ-साथ अपीलार्थी
के खून से सने कपड़े एकत्र किए गए और रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक
विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में,
“सीआरपीसी”) की धारा 161 के तहत विभिन्न अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए
गए।

 

 

जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत
दंडनीय अपराध के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कड़कड़ड्मा न्यायालय, दिल्‍ली के
न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश,

कड़कड़ड्मा न्यायालय को सौंप दिया, जो सत्र मामला संख्या 176/1996 के रूप

में परिणित हुआ।

 

  

 12. अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का

13.

अनुरोध किया और विचारण चलाने की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने आरोप के समर्थन में 17 गवाहों से पूछताछ की। शाहीना
(अभि.सा.-3) से घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पूछताछ की गई।
मृतका के भाई शकील अहमद (अभि.सा.-4) और मृतका के पिता रफीक
(अभि.सा.-11) से मृतका से अपीलार्थी द्वारा दहेज की मांग और उसके द्वारा
अपनी मृत पत्नी के साथ किए गए उत्पीड़न को साबित करने के लिए पूछताछ की
गई। अपीलार्थी के पड़ोसी डॉ. सईद अली (अभि.सा.-9) से अपराधमे पं्रयुक्त
चाकू के पंचनामा की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए पंच गवाह के रूप में
पूछताछ की गई।

  

14. अभियोजन पक्ष का कहना है कि चाकू अपीलार्थी के घर के बाहर एक नाली से
बरामद किया गया था, जैसा कि उसने जांच अधिकारी और पंच गवाहों की

उपस्थिति में बताया था।.



15. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित सरकारी गवाहों से भी पूछताछ की:

16.

17.

18.

क. कांस्टेबल मुन्नी खान, जो घटना के समय पीसीआर पर ड्यूटी पर था
(अभि.सा.-5)

 

ख. कांस्टेबल गोविंद सिंह, घटना के समय गोकुलपुरी पी.एस. पर ड्यूटी
अधिकारी (अभि.सा.-8)

 

ग. कांस्टेबल गियासुद्दीन, चाकू की बरामदगी का गवाह (अभि.सा.-16)

घ. एस.आई. मोहकम सिंह, मामले का जांच अधिकारी (अभि.सा.-17)

यह ध्यान देने योग्य है कि घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शाहीना (अभि.सा.-3)
अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रही और उसे पक्षद्रोही साक्षी
घोषित कर दिया गया। उसने विचारण न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि अपने
माता-पिता का शोर और चीखें सुनकर वह रात में जाग गई और उसने देखा कि
चोर उनके घर में घुस आए हैं और उसके माता-पिता पर हमला कर रहे हैं। उसने
बताया कि चोरों के पास चाकू था और उन्होंने उसके माता-पिता दोनों को चाकू से
घायल कर दिया। हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी माँ को फर्श पर
खून से लथपथ पड़ा देखा था। हालाँकि, उसने इस बात से इनकार किया कि यह

अपीलार्थी ही था जिसने मृतका को चाकू से घायल किया था। उसने इस बात से भी
इनकार किया कि उसके माता-पिता के रिश्ते तनावपूर्ण थे।

 

 

 

 

डॉ. सैयद अली, अभिसा.-9, जो कि खोज पंचनामा के पंच गवाह थे, ने भी

अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित

कर दिया गया।

  

डॉ. अनिल कोहली, अभि.सा.-1, जिन्होंने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया था,
ने गवाही दी कि सभी चोदटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं तथा सामान्य प्रकृति में मृत्यु का
कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, तथा विशेष रूप से क्रमशः चोट संख्या 1-12
खंजर/चाकू से लगने की संभावना थी।

 

 

 



19.

20.

21.

मौखिक साक्ष्य के समापन पर, अपीलार्थी का आगे का बयान विचारण न्यायालय
द्वारा दर्ज किया गया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में

अपीलार्थी ने निम्नलिखित कहा:

HATHTHTATARICTMETPAYAGTTFGt VET a! Gt
व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को चोट पहुँचाई। मैने उसे बचाने की कोशिश की
लेकिन उन लोगों ने मुझे थी चोट पहुंचाई। युझे नहीं पता कि उन अनजान
व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को क्‍यों चोट पहुंचाई। मैं निर्दोष हूं। चोट पहुँचाने के
बाद वे लोग वहां से थाय यए/”

विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की
विवेचना करते हुए अपीलार्थीको आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के दंडनीय
अपराध का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का
जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में विचारण
न्यायालय ने अपीलार्थी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का
निर्देश दिया।

अपीलार्थी, विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश से असंतुष्र
होकर, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने चला गया। उच्च न्यायालय ने अपील
को खारिज कर दिया और इस तरह विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और
दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय द्वारा पारित
निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया:

10, अभिया-17 कीTaaeARHने घटना के संबंध मेंबयान देने से
इनकार BY (ea तथा ZH AR उसका यह खुलाया कि वह्न अपने
रिशेदारों के आने पर बाद में बयान देगा यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी
समय लेकर कोईकहानी यढ्दना चाहता ५॥ यदि दो घरयफपैठियों ने वास्तव सें
मतका सायरा को चोट पहुंचाईं थी जैसा कि अपीला्ीद्वारा बाद सें आरोप
लगाया यया हे तो उसे दुरंत पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए थी ताकि
अपराधियों bt Rd TST OT Ub AR Fe Yor (ecg GW Ah!
अधिया-17 की यह गवाही कि अपीलार्थअपने रिश्तेदारों के आने पर ही
बयान देना चाहता था को जपीला्थीने अभिसा-17 की प्रतिपरीक्षी में चुनौती
नहीं दी। इस स्तर पर क्षरा 313 सीजरपीसी के तहत अपने बयान मे पं्र#
संख्या 72 के उत्तर में अपीला्थी द्वारा दिए यए स्पष्टीकरण पर ध्यान देना
उचितहोगा जो+निम्नान॒यार है -

प्र 712 क्या आपकोकुछऔरकहना है?

 

  

 

 

 

 

 

 



उत्तर: AATH Tel TIP और बेटी सियाना के सा4 अपने पर सें
यो रहा ५॥दो व्यक्तियों ने येरी पत्नी को चोट पहुँचाई। गैने उसे बचाने
की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे थी चोट पहुंचाई। युझे नहीं
पताकि उन अनजान व्यक्तियों ने मेरी पत्नी को क्यों चोट पहुंचाई। में
निर्दोषहूं। चोट पहुँचाने के बाद वे लोग वहां FUT TEI”
 

17. यह स्पष्टीकरण कि दो व्यक्तियों ने गतका सायया के शरीर पर कोटें
पहुंचाई थीं अग्यिया-17 के समक्ष उसकी प्रतिपरीक्षी में नहीं रखा यया।/ यदि
उपीलार्थीद्वार दिए गए स्पष्ठीकरण में कोई सच्चाईहोती तो वह केवल यह
कहने से संतुष्ट नहीं ल्लेता कि बोटें दो व्यक्तियो दं्वारा पहुंचाई यई थीं बल्कि
GeEHNABIld(eae(eT TH संभव हो) देना चाहिए ५ तथा
यह ut aaa alee a कि यतका को ef क्यों निशाना बनाया यया
विशेषकर तबु जब दो अज्ञात घृसपैठियो दं्वार काषित रूप से पहुँचाई We
वोटों का उद्देश्य लूटपाट नहीं4। उलज्ञात तीसरे व्यक्ति द्वारा घर में घ्सपैठ के
परिणायस्वरूप कहानी बताई We AR NIGHT AMET (Act! FHT
याक्ष्य से संबंक्षित कोईसंकेत या सुझाव नहींहै।

 

 

 

 

XXX XXX XXX

 
18. TAIe Ect PET TA& YE UR सब्तों से साबित हो चुका है और
ARMद्वारा इस पर कोई।विवाद थी नहींकिया गया है कि सतका सायरा
को वैवाहिक घर (अपीलार्थीऔर यतका के) के qe ac Wears WS af
प्रारं+ में अपीलार्थीइस बार में परी तरह चुप रहाकि उसकी सतका पत्नी को
किस प्रकार बोटें आई/ उसने जांच अधिकारी से कह्ा कि वह बाद में बयान
देगा जब उनके रिश्तेदार आ जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है जांच
अधिकारी की प्रतिपरीक्ष में तथा यह्मां तककि सी॥रपीसी की धरा313 के
तहत अपने बयान में थी whereने घ्र॒सफैठियों का विवरण नह्लीं।दिया है।
अपीला्थीके आचरण से जिसमें उसने जांच अधिकारी को यह नह्नीं बताया
कि उसकी यतका पत्नी को किस प्रकार घातक चोटें आई उस समय थी
UGEFTBATUeTeHATANALEf UM ot aclकेलिएजिम्मेदार
१५ जब तककिHRMद्वार वास्तव में कोई महत्वपूर्णतथ्य सायने नहीं
लाया गया ५/। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुँची तो अपीला्थीको घटना के
बारे में तुरंत बताने से किसी ने नहीं रोका कि उसकी य्तका पत्नी को दो
अज्ञात पुसपैठियो नंे चोटें पहुंचाई et! तीयरे पक्ष की उपस्थिति दिखाने के
लिए कोई संकेत या सबृत नहीं ५! जिन्ोंने जानबूझकर यतका को निशाना
बनाया। इन सभी तथ्यों को एक सा५4।लिया जाए Heald पुलिस को घटना के
बारे में जानकारी न देना यहां तककि रा313 सीआरपीसी के तहत अपने
बयान में थी दो घ्र॒यपैठियों का विवरण न देना आदि वास्तव में यह दर्शाता है
कि उपीलार्थीद्वारा दिया यया स्पष्टीकरण झूठा था जो मनु स्राव बनायबिल्ार
राज्य (20700 72 एय्सीसी 316 के मद्देनजर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की
4खला मेंएक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगा।

 

 

  



19. FalPAR उपाध्याय & युत्रा उपाध्याय बनाय ३19प्रदेश राज्य (2012)
6 एससीसी 174 यें यह दोहराया गया 4 कि यदि अग्युकत F YT 313
यसी॥रपीसी के तहत अपने बयान के दौयन गलत या झूठे जवाब दिए तो
न्यायालय उसकेखिलाफ प्रतिकूल ।निष्कर्ष।निकाल सकता है। (रिपोर्ट के फैय
76 में उच्चतम न्यायालय ने/निम्नलिखित।टिप्पणी की-

 

 

“76 यदि अभियुक्त ने धारा 313 सीआरपीसी के तह्तत अपने बयान के
दौरान गलत या झूठे जवाबदिए तो न्यायालय उसकेखिलाफप्रतिकूल
निष्कर्षननिकाल सकता है। AATATA में हमारा यह यानना हैकि
अभियुक्त न केवल अपने आचरण को स्पष्ट करने सें असफल रहा है
जिस प्रकार से प्रत्येक सायान्य विवेकशील व्यक्ति से उपेक्षित होता है
बल्कि उसने गलत और झूठे उत्तर थी दिए है।/ वर्तपान सागले में
न्यायालय ने न केवलग्रतिकूल"+िष्कर्षनिकाला है बल्कि अगियुकत का
ऐसाआचरणमायले को आधियोजन पक्ष के पक्ष मेंझुका SAT!”

 

  

 

 

20 हम इस तध्य से अवगत हैं।कि अपीला्ीकी बेटी शाह्लीना (अभिया -3)
ने अगधियोजन पक्ष के इस क५न का समर्थन नह्वीं।किया है कि अपीलार्थीइस
HUTS PT AGTH ५/। वास्तव यें उसने जो कहानी बताई We HUH
द्वार #र313 सीजरपीसी के तहत जांच में।दिए यए स्पष्टीकरण के उनुरूप
है/ लेकिन सा५ ही जैसा कि ऊपर कह्चा गया है अपीलार्थी द्वार जांच
अधिकारी को ऐसा कोई स्पष्टीकरण नह्वीं दिया गया जब घटना की सूचना
मिलने पर वह तुरंत गौके पर पहुंच गया ५/ जब जांच अधिकारी अभिया -
177के रूप में गवाह के कठपरे मेंआएतो उनसे ऐसा कोईप्र# थी नहीं पछा
गया। अपीलार्थीने स्वयं धारा 215 सी॥रपीसी के अंतर्गत गवाह PST.
में जाने तथा उनविशेष परिस्थितियों को स्पष्ट करने केलिए ग्रतिपरीक्षा करने
का चयन Tel(eal, जिनमें उसकी पत्नी की उसके छोटे से घर में हत्या कर
दी यईथी। इससे थी अधिकदिलचस्प बात यह हैकि घरसफैठियों ने अपीलार्थी
व्यक्ति को चोट पहुँचाने को हाथ क्यों नह्नीं लगाया जबकि अपीला५ीने स्वयं
बताया 4कि उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी जब उसे दो
घ्र॒सपैठियो दं्वार चोट पहुंचाई जा रही थी। इसलिए हय अपीलार्थीद्वारा धारा
३313 सीआरपीसी के तहत अपनी जांच सें पहली बार दिए यए तथाकाथित
स्पष्टीकरण को पूरी तरह से खारिज करते है/ यह तथ्य कि सतका की हत्या
अपीलारथीकी उपस्धिति में छोटे से घर के चारों कोनों में की यई थी और यह
तध्य कि अपीलार्थी जांच जधिकारी को यह बताने में थी विफल रहा कि
उसकी ग्तका पत्नी को किस प्रकार चोटें आईऔर उसने गलत स्पष्टीकरण
दिया स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के अपराध की और संकेत करता है। यह
हढ़ताएवक एवं स्पष्ट रूप से साबित है कि यह उपीलार्थी और केवल
HNह्ञी अपराध का अपराधी ५/।

  

 

 

 

 

27. यह सच है कि एसजाई सोहकम 'फिंह (आधिसा-17) ने अपनी
प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया ५ कि अपीला्थीकी बेटी ने पुलिस स्टेशन में



 

रुक्‍का भेजने से पहले ही बता दिया 4 कि जपीलाथी ने यह जप्रन्य कृत्य
किया है औरइस तध्य का रक्‍का में उल्लेख नकिया जानाकिसी थी तरह से
ANATTe के बयान को झूठा नह्लींहहयवा है। शायद जांच अधिकारी ने
योचा कि लगभग पांच वर्ष की बच्ची का बयान उसके पिता के खिलाफ
प्राथमिकी दर्जकरने केलिए अआधिलेख करना तथा पहले स्वतंत्र रूप से जांच
कर जधिक ठोस Yad जुटाना अनुवित ल्येगा/ यह्त थी उल्लेख किया जा
यकता हैकिइस मामले की जांच के दौरान उपीलार्ीकेपिता द्वारा शाह्ीना
(जगमिया -3) का बयान क्षय 164 सी॥रपीसी के तहत दर्जकरने के /लिए
एक जावेदन।दिया गया ५ जिसे।िद्वान यह्ाानगर दंडाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं
किया गया ५ क्योंकि बच्ची को पिखाया-पद्वाया हुआ पाया यया ५॥॥ ऐसा
लगता ह्ैकि जांच अधिकारी ने एककम उम्र के बच्चे के बयान के आधार पर
मायला दर्ज करने के लिए जालोचना से बचना वाह्मय/ और इसलिए उन्होंने
उकक्‍का मेंशाह्वीना (आधिसा-3) का बयान दर्जTetHAT!

  

 

 

 

22 हम इस तथ्य से अक्यत हैं।कि शाह्नना (अभिसा -3) ने अगियोजन पक्ष
के इस Beyaaad delloaele saeCa, अपीलार्थीने उसकी
म्तका मा कंो चोटें पहुंचाई थी। हालाँकि इसका कोई यहत्व नहींहै क्योंके
बच्चा कय उम्र का था और we कि विचारण न्यायालय ने कह्ञा ५ उसे
HUMके पिता द्वार -सिखाया-पढ़ाया गया ५। हालॉकि अपीलार्थी को
कोईHu TelTHe UPd& UeANE.-3 ने अग्ियोजन पक्ष के YT
का समर्थन नह्लींकिया।

23 हय जपीलार्थी द्वार कथित उत्पीड़न और दह्लेज की मांय को जधिक
महत्व नहीं देंगे क्योंकि आभिसा 4 और 17 के बयानों में विरेंध1भाय और
विसंगतियां हैं। HATH थी यह १ारतीय दंड संहिता की धारा306/20#-बी के
जंतर्गत यायला नहीं है इसलिए कथित उत्पीड़न का कोई परिणाय नहीं
निकला तथा इससे अपराध को उजाम देने के (लिए अधिक से अधिककुछ
RUNeffelGed atl

24 उपरोक्त चर्चाके सद्देनजर हसारा यत है।कि अपील मेंकोईगुणागुण नहीं
है इसलिए इसे खारिजकिया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय
औरसजा केआदेश की पुृछीि की जाती है।

25. उपरोक्त शर्तोंके अज॒ुजार अपील का-निपटान,किया जाता है।”

22. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस

न्यायालय के समक्ष है।

ख. अपीलार्थी कीओरप्रस्तुतियाँ

 

 

 



23.

24.

अपीलार्थीकी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि
अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और इसलिए
वे सभी परिस्थितियां, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, अभियोजन पक्ष
द्वारा सावधानीपूर्वक साबित की जानी चाहिए और इस प्रकार साबित तथ्य केवल
अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए और अभियुक्त की
निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए। अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुति को पुष्ट करने
के लिए बिरधीचंदसारदाबनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116
में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को
उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसके लिए कोई आधारभूत
तथ्य न होने की स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का सहारा नहीं लिया जा
सकता था।

 

 

  

उन्होंने आगे कहा कि एकमात्र चश्मदीद गवाह शाहीना (अभि.सा.-3) ने अभियोजन
पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उसके मौखिक साक्ष्य ने अभियुक्त द्वारा
किए गए बचाव को मजबूत किया कि कुछ अनजान लोग रात के समय घर में घुस
आए और अपीलार्थी और मृतका को चोटें पहुंचाईं।

 

 

25. उन्होंने प्रस्तुत किया कि चाकू की बरामदगी को साबित करने के लिए अभियोजन

26.

27.

पक्ष द्वारा जांचे गए पंच गवाह सैयद अली (अभिसा.-9) भी अपने बयान से पलट

गए और खोज पंचनामा की अंतर्वस्तु को साबित करने में असफल रहे।

एक अन्य दलील यह दी गई कि एस.आई. मोहकम सिंह (अभि.सा.-17) ने विचारण
न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को
लिखित रिपोर्ट/रुक्का भेजने से पहले शाहीना (अभि.सा.-3) से पूछताछ की थी।
हालाँकि, जाँच पूरी करने के बाद तैयार की गई लिखित रिपोर्ट/रूक्का में उक्त
तथ्य गायब है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि
एस.आई. मोहकम सिंह (अभि.सा.-17) की गवाही भरोसे के लायक नही हंै।

 

उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीको दोषी ठहराने का एकमात्र आधार यह था कि
उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उसके
खिलाफ निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष से उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था।
हालांकि, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष को अपने
  



28.

29.

30.

31.

32.

पैरों पर खड़ा होना होगा और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना

होगा। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा भार
नहीं डाल सकता।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालयों को कथित घटना के समय अपीलार्थी
के आचरण पर विचार करना चाहिए था। यदि अपीलार्थी हमलावर होता तो वह

घटनास्थल पर नहीं रुकता, बल्कि कथित अपराध करने के बाद भाग जाता।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की ओर से कथित
अपराध करने का कोई मकसद साबित नहीं कर सका। विचारण न्यायालय और
उच्चतम न्यायालय दोनों ने यह मानकर आगे बढ़े कि चूंकि मृतका देर रात घर
पहुंची होगी, इसलिए संभवतः दोनों के बीच विवाद हुआ होगा, जिसके कारण यह
घटना घटी। हालाँकि, इस संबंध में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

 

 

  

 

अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला
सत्य मान लिया जाए या स्वीकार कर लिया जाए, तब भी यह मामला आईपीसी की
धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुति यह है कि
कथित अपराध के बारे में कहा जा सकता है कि यह बिना किसी पूर्व-चिंतन के,
अचानक झगड़े पर अचानक हुई लड़ाई में किया गया है।

ग. राज्य की ओरस पे्रस्तुतियाँ

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अपूर्व कुरुप ने दलील दी कि
अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करने और इस प्रकार विचारण न्यायालय
द्वारा पारित निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई
त्रुटि, यहां तक कि किसी कानूनी त्रुटि की बात भी नहीं कही जा सकती।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागूकरने के उद्देश्य
से, मूलभूत तथ्यों के रूप में निम्नलिखित संलिप्तता दर्शाने परिस्थितियों को दोनों
निचले न्यायालयो दं्वारा सही ढंग से ध्यान में रखा गया था।

 

 

 

 

 

 

क. यह घटना उस घर के अंदर घटित हुई जिसमें अपीलार्थी और मृतका रहते थे।
मृतका खून से लथपथ लगभग मृत अवस्था में पड़ी हुई पाई गई।



33.

34.

ख.

ग.

 

अपीलार्थी घटना स्थल पर उस समय तक मौजूद था जब जांच अधिकारी
अभि.सा.-8 से सूचना प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी के घर पहुंचे। 

अपीलार्थी शुरुआती समय में जांच अधिकारी के समक्ष यह बताने में विफल
रहा कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और हमला किया।

अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, या कहें बचाव, कि दो अज्ञात व्यक्तियों
ने घर में प्रवेश किया और मृतका को चोटें पहुंचाईं, रिकार्ड में मौजूद अन्य
परिस्थितियों के कारण गलत साबित होता है।

 

ड. अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने आगे
के बयान में दिया गया झूठा स्पष्टीकरण एक अतिरिक्त संलिप्तता दशनि वाली
परिस्थिति है।

घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़ों पर खून के धब्बे मृतका के
रक्त समूह यानी 'एबी' पॉजिटिव से मेल खाते थे।

यद्यपि अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपीलार्थी
के कहने पर हथियार की बरामदगी को साबित करने में सक्षम नहीं हो सका

है, फिर भी यह तथ्य कि अपीलार्थी ने इस संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष
बयान दिया और जांच अधिकारी को पंच गवाहों के साथ पास के नाले के पास

ले गया, जहां से चाकू की बरामदगी की गई थी, उसके आचरण दर्शाता है,
जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है।

 

 

ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता
ने कहा कि अपील में कोई गुणागुण नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा

सकता है।

घ.

 

विश्लेषण

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर

उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात्‌, हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह



 है कि क्‍या उच्च न्यायालय ने आशक्षेपित निर्णय तथा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि
की है।

1... साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कीप्रयोज्यताको नियंत्रित करने वाले
केसिद्धांत

35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 इस प्रकार है:

“106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार- जबकि
कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को
साबित करने का थारउस पर है।

EMT

 

(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न
किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का रूप और
परिस्थितियां इंगित करती हैं तब उपआशयको याबित करने का
१रउस पर है।

 

 

(ख) क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आसेप है। यह
साबित BitBURteFIRUA(CHS IFAWS”

 

36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, में यह

प्रावधान है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को

साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा। शब्द "विशेष रूप से" का अर्थ ऐसे

तथ्य हैं जो अभियुक्त के ज्ञान में सर्वोपरि या अपवादस्वरूप हों। आपराधिक
मुकदमो मंें लागू होने वाला सामान्य नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित
करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित

तथ्यों के नियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया गया है। साक्ष्य
अधिनियम की धारा 106, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है। धारा

101 अपने उदाहरण (क) के साथ सामान्य नियम निर्धारित करती है कि
आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है और धारा 106 का
उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, इसे
कुछ असाधारण मामलों से निपटने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें अभियोजन

  

 



पक्ष के लिए उन तथ्यों जो “विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह
बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है" को साबित करना
असंभव होगा, या किसी भी दर पर असंगत रूप से कठिन होगा।

 

 

37. शंथना4 मेहराबनाय+जयेर राज्य एआईआर 1956 एससी 404 में, इस
न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106में प्रयुक्त शब्द "विशेष रूप से" पर
विचार करते हुए न्यायमूर्ति विवियन बोस के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

11. ... शब्द "विशेष रूप से” इस बात पर बल देता है कि इसका
तात्पर्यउन तथ्यों से है जो सर्वोपरि या अपवादस्वरूप उसके ज्ञान
में हे/ यदिइस क्षार की व्याख्या अन्यथा की जाए तो यह बहुत ही
वोकाने वाला निष्कर्षनिकलेया कि हत्या के मामले में यह साबित
करने का थार अभियुक्त पर हैकि उसने हत्या नहींकी है क्योंकि
उससे बेहतर कौन जान सकताहै।कि उसने हत्या की है या नहीं।

 

 

 

 

यह स्पए है कि यह इरादा नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंपिल
ने दो बार इस क्षय की व्याख्या करने से इनकार कर दिया है
जैसा कि 4ारत के बाहर PS HT Haran में पुनरत्पादित
किया गया है जिसका उर्थ यह है कि अभियुक्त व्यक्ति पर यह
दिखाने का भर है कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके
लिए उस पर मुकदया चलाया जा रहा है। ये यायले हैं एटिगेल
बनाय द किंय 1996 पीसी 169 (एआईआर F 23) (@ AR
GUNFTAAR 1936-3 HASHR36 UF पी49 /बी)/”

 

 

38, TYना4(पूर्वोक्त) के उपरोक्त निर्णय को नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य
(2021) 10 एससीसी 725 में संदार्भतकिया गया है औरउस पर ५रोसाकिया गया
है जिसमेंइस न्यायालय नेनिम्नानुसारटिप्पणी की है:

“22 प्रकार साक्ष्यअधिनिययकी धरा 106 उन सायलों पर
लेगी जहां अभियोजनपक्षउन तथ्यों को साबित करने में

सफल रहा हैजिनसे अभियुक्तकवेिशेषज्ञान में रौजद कुछ अन्य
तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में उचित निष्कर्षनिकाला जा सकता

है। जब अभियुक्त उक्त अन्यतथ्योंके अख्तित्व के बारे में उचित

 
 

 



atFadखतहतेेन्यायालय हमेशा एक उचित
निष्कर्षनिकालसकता है। 

23 जब कोईमायलापरिस्थितिजन्यसाक्ष्य पर आधारित हो और
ANGE साक्ष्य आध्षिनियय की॥य106 केतहत उस पर लयाए

दायित्व के निर्वहन यें उचितस्प्ीकरणदेने मेंविफल रहता
गे ऐसी विफलतापरिस्थितियोंकी 4खला में एक अतिरिक्त

Oe प्रदान कर सकती है।परिस्थितिजन्यसाक्ष्य द्वार शासित
मायले यें यदि परिस्थितियोकंीवह4#खला साबित नहींहो पाती
जिसे आभ्योजन पक्ष greUleadtea जाना अपेक्षित हेat
साक्ष्य अधिनियय की धर 106कजेतर्यत अभियुक्त द्वार दायित्व

में विफलता बिल्कुल *प्रासंगिकनहीं है। जब 4खला
तो बचावकाअभियुक्त को

काकोईATMTetEl’

 

 
 

 

 

 

  

 

(जोर दिया गया)
 39 TEE FAIRUIATFAA AGRIY Tee, (2012) 10 एससीसी

373 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

23 यह स्थापित कानून है कि तथ्य की क्रणा साक्ष्य के कानून
का एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तध्य को कुछ अन्य सिद्ध
तथ्यों से अनुमानितकिया जा सकता है। सिद्ध तथ्यों के अन्य सयह
ये किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुयान लयाते समय न्यायालय
तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करता है और सबसे Sula
स्थिति के रूप में तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचता है। साक्ष्य
अधिनियय 19722 की क्षाया 1714 के यद्वेनजर उपरोक्त स्थिति
मजबूत हो जाती है। न्यायालय कोकिसीथीतथ्य के अस्तित्व
को यानने का अधिकार देवाहजैिसके घटित लेने की Fuga
उयके।विचार में हो। इसप्रक्रियामें न्यायालयों को गायले के तथ्यों
के अतिरिक्त प्राकृतिकघटनाओंगानवीय आचरण आदि के
WAY BA OT थी ध्यान येरखनालोेगा। इन परिस्थितियों 7
साक्ष्य अधिनियय की रा 706सेंनिलितसिद्धांतों का थी उपयोग
किया जा सकता है। हम यहस्पष्टकरते हैं कि इस INT G1

अभियोजन पक्ष कोअभियुक्तकेअपराध को उचित संदेह

 

 

 

 

 

 

 



से परे जाबित करने के ५7२ सेयुक्तकरना है बल्कि यह उन
मायलों पर लाय होगा जहाँआयोजनपक्ष ऐसे तथ्यों को साबित
करने में सफल रहा है जिनसेकुछअन्य तथ्यों के अस्तित्व के
संबंध में उचित अनुमानलगायाजा सकता लै जब तक कि
अधियुक्त ऐसे तथ्यों के संबंधयेंअपनेविशेष ज्ञान के आ४1२ पर

स्पीकरण प्रखुतकरनेमेंविफल न जिखसे
न्यायालय को थित्र उनुयानलगानेके(लिए बाध्य BF TS! US.
राज्य बनाम मीरमोहम्मदउमर एवं अन्य ((2000) 8 एससीसी
382 + 2000 एससीसी (सीआरआई) 1516में निम्नलिखित
HIME को उद्क्षत करना उपयोगी है: (एससीसी पृष्ठ 29३
पैरा38)

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

“38 न्याययूर्ति विवियन बोस ने कहा था कि साक्ष्य
अधिनियम की धारा 106 कुछ अपवादात्मक मायलोंकेलिए
बनाईयई है जिनमें अभ्ियोजन पक्ष के लिएकुछ ऐसे तथ्य
याबित करना असंगव होगा जोविशेष रूप से अगियुक्त की
जानकारी F ह्ॉं/ शंभू नाथ मेहराबनामअजमेर राज्य
[CHAR 1956 एससी 404: 1956 जाप एलजे 794) Tf
विद्वान न्यायाधीश ने कानूनीपिद्धांत इसप्रकार बताया है

  

 

 

 

41. इसमें सासमान्य।नियय यह बताया यया हैकिकिसी
आपराधिक मायले में सबत पेश करने का ॥र
अभियोजन पक्ष पर होता है और करा 106 का उद्देश्य
निश्ित रूप से उसे इस दायित्व से मुक्त करना नहींहै।
इसके विपरीत यह कुछ जअपवादात्मक मायलों से
निपटने के लिए बनाया गया है जिनमें अभियोजन पक्ष
के लिए उन तथ्यों को साबित करना असंभव होगा या
किसी थी दर पर अनुपातह्लीन रूप से काठिन होगा जो
अभियुक्त की जानकारी में “विशेष रूप से” हैं और
जिन्हें वहबिनाकिसी कठिनाईया असुविश् के साबित
कर सकता है।

 

  

 

Ter ANYBY से” इसी बात पर बल देता है। इसका
३4है ऐसे तथ्य जो उर्वोपरि या अपवादस्वरूप उसकी
जानकारीFar”

 



(जोर दिया गया)
 40. मारोतीकिर्कनबनाम AERIY राज्य (2006) 10 एससीसी 681 में, यह

न्यायालय घर की चार दीवारी में मानव वध के इसी तरह के मामले पर विचार कर

रहा था। इसमें की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को वर्तमान मामले के तथ्यो मंें

प्रासंगिक माना जाता है:

14, अपराध पर केएकांतमें घटित और ऐसी
परिस्थितियों में होता है जहाँहमलावरोंको अपनी इच्छानुसार
wae ae URNAयें अपर की योजना बनाने और उसे
अंजान देने का पूरअवयर।गिलतहै तो अभ्ियोजन पक्ष के लिए
जअधियुक्त के अपराध कोसाबितकरने के लिए साक्ष्य प्रखुत
करना उत्यत काठिन होगायदिन्यायालय द्वार परिस्थितिजन्य
याक्ष्य के एख्त MedWaea जाता है जैया कि ऊपर
उल्लेख किया यया है। एकन्यायाधीशकियी आपराधिक गृकदमे
की अध्यक्षता केवल यहदेखनेके नह्नीं करता कि कियी

व्यक्ति को दण्ड निले।न्यायाधीश यह थी सुनिशित
करत कि व्यक्ति बचनपाए। दोनों लोक कर्तव्य हैं।
(स्टलैंड बनाय लोक उअगभियोजन निदेशक [1944 TH 315:
(1944) 2 WMT FHT 13 (एचएल) - पंजाब राण्य बरनाय Dray

PAE(2003) 11 एय्सीयी 277. 2004 एससीसी (आप) 1357 में
नया अरिजीत पसायत द्वार अनुमोदन के साथ उद्‌क्षत। देखें)

AYN Te पर ऐसचेरका साक्ष्य प्रखुत करने का
करठव्य नहीं जलवा जिसेप्रखुतकरना लय/ग असंभव हो

याकियी थी दर पर प्रखुतकराउत्यत कठिन हो।अधियोजन
पक्ष का कर्तव्य है कि वहयायलेके तथ्यों और परिस्थितियों को
ध्यान में रखते साक्ष्यप्रखुतकरेजिसे करने में वह
सक्षम हो। यह्नैं खक्ष्यअधिनिययकीधरा 106 को ध्यान में रखना
आवश्यक हैजियमेंकहा ययाहकैिजबकोईतध्यविशेष रूप से
किसी व्यक्ति के ज्ञान में तोउसतध्यको साबित करने का और
उसी पर ल्लेत़ है। इस धारा केसा५उंलग्र दर्णत /(ख) इसप्रावशन
GUATकुछऔरदायरे परकुछ प्रकाश डालता है और कहता

 

 

 

 

 

 

 



 

4ख) के पर बिना टिकट रेलवे में यात्रा करने का आरोप है।
Ue साबित करने का थार उस पर हैकि उसके पासटिकट
है।”

15. जहां हत्या जैसा अपराधकिसीघर के अंदर गुप्त रूप से
किया जात है वहाँ मायलकेोगाबित करने का UTP UR

ede ward Yer परहोगालेकिन आयेप को साबित
करने के उसके द्वारप्रखुतकिए जाने वाले साक्ष्य की
और यात्रा उसी सरकी नहीहंोसकतीजेयी परिस्थितिजन्य साक्ष्य
के उन्य यायलों में उपेक्षितहोतीहै। थार तुलनालक रूप से

ल्येगा/याक्ष्य अधिनिययकी#रा 106 के यद्देनजर घर के
निवाणियों पर ५२ हल्ेगाकिव बेातकाठोस दें
कि अपराध कैसे किया यया।/ घर के लोग केवल चुप रहकर और
कोईस्पशीकरण न देकर बच नह्नीं सकते क्योंकि उनका यानना है
कि अपना मायला साबित करने काकोईरी तरह अभियोजन
पक्ष पर है और किसी थी रोपी पर स्पष्टीकरण देने का
कोईदायित्व नहींहै।

 

 

 

 

XXX XXX XXX

22 जहां किसी अग्युक्त परअपनीपत्नी की हत्या करने का
ARलगाया जाता है औरअभियोजनपक्ष यहदिखाने FT APT
जाग कि अपराध केहोनेऐे समय वे दोनों

सा4 देखे गए ५ या अपराधउसआवासयह में हु जहां पति थी
खायान्य रूप रे रहता 4 वहांलगागरयहगाना यया हैकि यदि
अभियुक्त यह स्प्शीकरणदेताकि पत्नी को चोटें कैसे आई
या जोझूठापाया जाग तो

परिस्थिति जोसंकेतकि अपराध के

  

(जोर दिया गया)
 41. जहां कुछ तथ्य अभियुक्त के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं, वहां सबूत के भार के प्रश्न की

जांच इस न्यायालप द्वारा WEAयीरबंगाल odJAAR उयर एवं अन्य

(2000) 8 एससीसी 382 के मामले में की गई थी। इस मामले में हमलावरो नंे

मृतका को उस घर से जबरन घसीटा, जहां वह आरोपियों के डर से शरण लिए हुए

  

 



 

था और रात करीब ढाई बजे उसे अपने साथ ले गए। अगले दिन सुबह उसका क्षत-
विक्षत शव अस्पताल में पड़ा मिला। विचारण न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की

धारा 364 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दस वर्ष के कठोर

कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च
न्यायालय में अपील दायर की तथा राज्य सरकार ने भी हत्या के आरोप से

आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की।
अभियुक्तों ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनके द्वारा अपहरण किए
जाने के बाद मृतका के साथ क्या हुआ। सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर
कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी कि मृतका को अंतिम बार आरोपी
व्यक्तियों के साथ देखे जाने तथा अस्पताल में शव मिलने के बाद साक्ष्य की श्रृंखला
में एक कड़ी गायब थी, तथा निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों

के विरुद्ध हत्या का आरोप किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल

रहा है। इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106के प्रावधानों पर ध्यान

दिया और पैरा 31 से 34में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

“27. यहप्रावीन।निययकि अभियुक्त के अपराध को साबित करने
के लिए सबत का थार अभियोजन पक्ष पर है को एक यान्यता
प्राप्त फिद्धांत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसे कि यह
बुद्धिमान तर्क की किसी थी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है।
अनुमान का फिद्धांत उपयुक्त नियम से अलग नहीं है न ही यह
नियय के स्वरूप DT ATT PRT! AkAeAMAT
पक्ष पर सबत के 4२ केRIGAABT YEA UYATR
किया जाए तो THR ART&areTye aur होगे
और समाजहताहतहोया।

32 मायले में जबअधियोजनपक्ष पर्वोक्‍्त परिस्थितियों को
साबित करने 7 UPd रहातोन्यायालय को कुछ तथ्यों के
ARATE कोTH BPMAFAऐसीस्थिति में न्यायालय ET
2रखेसा करने केलिए कानूनद्वारासन्यतप्राप्त एक प्रक्रिया है।

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

33तथ्य का अनुमानकुछ अन्य तथ्यों के स्‍स्तित्व से एक तथ्य के
अस्तित्व के बारे में एक अनुयान है जब तक कि इस तरह के
उनुयान की सच्चाई का खंडन न किया यया हो। तथ्य की



42.

43.

उपध्ारणा साक्ष्य के कानून में एक नियम है कि किसी तथ्य पर
HAT UGE ETT ORPS HAReg तथ्यों AY ATA CRA
जा सकता है। Mae PHD HT WE से किसी तथ्य के
अस्तित्व का अनुयान लगाते समय न्यायालय तर्क की एक प्रक्रिया
का प्रयोग करता है और सबसे सं'गावित स्थिति के रूप में तार्किक
निष्कर्ष पर पहुँचता है। उपरोक्त फिद्धांत को भारत में विध्ायी
मान्यता तब|गिली जब क्षय 114 को साक्ष्य अकिनियय यें शामिल
किया यया।/ यह न्यायालय को किसी थी तथ्य के उस्तित्व को
मानने का जधिकार देता है जिसके घटित होने की सं'शवना उसे
लगती है। इसप्रक्रिया में न्यायालय को मामले के तथ्यों के संबंध में
प्राकृतिक घटनाओं मानवीय आवरण आदि के सायान्य क्रम को
ध्यान में रखना होगा।

 

 

 

34 जब न्यायालय की संदृष्ि के [लिए यह साबित हो यया कि
महेश का अपहरण जसेपियों ने किया था और वे उसे उस क्षेत्र से
बाहर ले यए थे तो केवल आरोपी को ही पता था कि उसके साथ
क्याहुआ ५ जब तककि वह उनके साथ 4/ यदि अपहरण के
बाद कुछ हल्ली सयय के थीतर उसकी हत्या कर दी गई हो तो
स्वीकृत तर्क प्रक्रिया से न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि
अभियुक्तों ने ही उसकी हत्या की है। इस तरह के अनुमान को
बाधितकिया जा सकता है यदि अभियुक्त न्यायालय को बताए।कि
महेश के साथ और क्याहुआ कम से कम जब तक वह उनकी
हियसत Ffer!”

 

 

 

(जोर दिया गया)

उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की
धारा 364 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, भारतीय
दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषमुक्ति के आदेश को
उलट दिया, तथा अभियुक्तों को उक्त प्रावधान के तहत दोषी ठहराया और उन्हें
आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को

आपराधिक मामलो मंें साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी एवं सतर्कता
के साथ लागू करना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका आपराधिक



44.

45.

मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस देश में आपराधिक मुकदमों पर लागूहोने
वाला सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का दायित्व
अभियोजन पक्ष पर है, तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106में निहित प्रावधानों
द्वारा इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।

अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत
करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता को बदलने के लिए साक्ष्य अधिनियम की
धारा 106 लागूनहीं की जा सकती। इस धारा का प्रयोग दोषसिद्धि को समर्थन देने
के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अभियोजन पक्ष ने अपराध को
साबित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके अपना दायित्व पूरा
नहीं कर लिया हो।यह अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त
नहीं करता है कि कोई अपराध किया गया था, भले ही यह मामला विशेष रूप से
अभियुक्त के ज्ञान में हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का भार नहीं डालता है
कि कोई अपराधनहीं किया गया था। ऐसे मामले में जहां अन्य परिस्थितिया सं्वय मंें
उसके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उचित स्पष्टीकरण के अभाव में
अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाना अभियोजन पक्ष को उसके वैध भार से
मुक्त करना है। इसलिए, जब तक ऐसे साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं
हो जाता, तब तक जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं आती।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 स्पष्ट रूप से उन मामलों को संदर्भित करती है,
जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का अपराध
साबित हो जाता है, जब तक कि अभियुक्त कुछ अन्य तथ्यों को साबित करने में
सक्षम न हो, विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को
निरर्थक बना देगा। यदि ऐसी स्थिति में, अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है
जो सिद्ध परिस्थितियों में उचित रूप से सत्य हो सकता है, तो अभियुक्त को उचित
संदेह का लाभ मिलता है, भले ही वह स्पष्टीकरण की सत्यता को उचित संदेह से
परे साबित करने में सक्षम न हो। लेकिन, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त कोई
स्पष्टीकरण नहीं देता है या झूठा या अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, तो यह अपने
आप में एक ऐसी परिस्थिति है, जो उसके विरुद्ध हो सकती है। प्रोफ़ेसर ग्लेनविल
विलियम्स की भाषा में:
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MAA&Hadao4aeddaeueको स्थानांतरित करने
ao कोअभियुक्तकी या उसके खाक्ष्य से
We? Bit ct उंगेषजनकस्पष्टीकरणकी अनृपस्थिति को ध्यान
में खने कीअनुमाति।गिलतीहै।'

 

 

(जोर दिया गया)

पूर्वोक्त बात को संक्षेप में कहें तो: विभिन्न नियमों के मूल में जो बात निहित है, वह
यह है कि साक्ष्य संबंधी भार या किसी के मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य
प्रस्तुत करने के भार को प्रेरक भार या साबित करने के भार के विपरीत
स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को

साबित करने का भार, और जो कभी नहीं बदलता, वह यह विचार है कि
अभियोजन पक्ष के लिए अपने स्वय कंे द्वारा कुछ मुद्दों पर पूरी तरह से ठोस साक्ष्य
देना असंभव है और इसलिए, यदि अभियुक्त बचना चाहता है, तो उसे उन मुद्दों पर
साक्ष्य देना चाहिए। अभियोजन पक्ष को सदेव सकारात्मक तथ्य साबित करने होंगे।
लेकिन यही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता। अभियोजन
पक्ष का यह काम नहीं है कि वह सभी संभावित बचावों या परिस्थितियों का
पूर्वानुमान लगाए और उन्हें समाप्त कर दे जो किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर
सकती हों। पुनः. जब कोई व्यक्ति उस कार्य के चरित्र और परिस्थितियों से इतर
किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है, तो अभियोजन पक्ष का यह काम नही हंै
कि वह अन्य सभी संभावित इरादों को समाप्त कर दे। यदि अभियुक्त का इरादा
अलग था तो यह एक तथ्य है, विशेष रूप से उसके ज्ञान में और जिसे उसे साबित
करना होगा (प्रोफेसर ग्लैनविले विलियम्स - अपराध का सबूत, अध्याय 7,पृष्ठ 127
और आगे देखें) और दिलचस्प चर्चा - पैरा 527 नकारात्मक कथन और पैरा 528 -
केनी के आपराधिक कानून की रूपरेखा 17वां संस्करण, 1958 के पृष्ठ 438 और
फ़ॉइल पर “सकारात्मक प्रति-साक्ष्य की आवश्यकता है”।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

किन्तु साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलो मंें लागू नहीं होती जहा पं्रश्नगत
तथ्य, अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसा हो कि न केवल अभियुक्त को
बल्कि अन्य लोगों को भी ज्ञात हो सकता हो, यदि वे उस घटना के समय उपस्थित

थे। किसी भी व्यक्ति के कार्य या आचरण के पीछे निहित इरादा कभी भी निर्णयक
रूप से साबित नहीं किया जा सकता; यह केवल उस व्यक्ति को ही ज्ञात होता है
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जिसके मन में वह इरादा पनपा है। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष ने साबित किया

है कि किसी कार्य की प्रकृति और परिस्थिति से पता चलता है कि यह एक विशेष
इरादे से किया गया था, तो इस धारा के दृष्टान्त (क) के तहत, यह माना जा सकता

है कि उसका वह इरादा था, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न कर दे।

सबूत पेश करने के दायित्व और साक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के दायित्व के बीच स्पष्ट
अंतर मौजूद है। सामान्यतः, किसी मुद्दे के आधार के रूप में साबित किए जाने के
लिए आवश्यक किसी भी सकारात्मक प्रस्ताव पर सबूत का भार स्थानांतरित नहीं
होता है, लेकिन सबूत का भार या स्पष्टीकरण का भार गवाही के अनुसार एक पक्ष
से टूसरे पक्ष पर स्थानांतरित हो सकता है। इस प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष ने
साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिस पर यदि न्यायालय विश्वास कर ले, तो वह अभियुक्त के
अपराधके बारे में बिना किसी संदेह के आश्वस्त हो जाएगा, तो अभियुक्त को, यदि
वह सक्षम है, तो उसे प्रति-सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यदि उसके
पास ऐसा साक्ष्य है। जब तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त ज्ञान में हों, तो ऐसे तथ्यों
का साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उस पर है, चाहे प्रस्ताव सकारात्मक हो या
नकारात्मक। प्र/य दृएया मामला साबित हो जाने पर भी उसे ऐसा करने की
आवश्यकता नही हंै, क्योंकि न्यायालय को दोषी ठहराने से पहले यह पता लगाना
होगा कि वह उचित संदेह से परे दोषी है। हालाँकि, अभियुक्त द्वारा अपनी ओर से
साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता को न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत
साक्ष्य द्वारा इंगित निष्कर्ष की पुष्टि के रूप में या उससे उत्पन्न होने वाली धारणाओं
की पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। हालाँकि कानूनी तौर पर अपनी ओर से
साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, इसलिए, व्यावहारिक मामले के रूप में
अभियुक्त को साक्ष्य के साथ आगे बढ़ना आवश्यक लग सकता है। इससे
अभियोजन पक्ष पर सबूत पेश करने का भार नहीं बदलता [बलवीर(सिंहबनाय
उत्तराखंडराज्य_ 2023 एससीसी ऑनलाइन 1261 देखें]

 

 

 

 

 

  

  

 

 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106क सेंदर्भ में wan evar Aaa’

(आधारभूततथ्य)क्या है?

लैटिन अभिव्यक्ति प्र“य ह्एयाका अर्थ है "पहली नजर में", "पहली दृष्टि में", या

"पहली बार दिखने के आधार पर"। वेबस्टर के तीसरे अतरसाष्रीय शब्दकोष(1961
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संस्करण) के अनुसार, "प्रथम दृष्टया मामला" का अर्थ है "प्रथम दृष्टया साक्ष्य" द्वारा
साबित मामला, जिसका अर्थ है "तथ्य की धारणा को बढ़ाने या प्रश्नगत तथ्य को

साबित करने के लिए कानून मे पंर्याप्त साक्ष्य. जब तक कि उसका खंडन न किया
जाए"।सिविल और आपराधिक दोनो कंानूनों में, इस शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के
लिए किया जाता है कि प्रारंभिक जांच के बाद, किसी कानूनी दावे में मुकदमे या
निर्णय के लिए आगे बढ़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों। अधिकांश कानूनी
कार्यवाहियों में, एक पक्ष (आमतौर पर, वादी या अभियोजक) पर सबूत पेश करने
का दायित्व होता है, जिसके तहत उन्हें मामले के प्रत्येक तत्व या प्रतिवादी के
खिलाफ आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। यदि वे प्रथम
दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता
के बिना प्रारंभिक दावे को खारिज किया जा सकता है।

 

  

 

 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलो मंें लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष के
बारे में यह कहा जा सकता है कि वह उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है
जिनसे अभियुक्त के अपराध के संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

 

 

तथ्य की धारणा कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में
एक अनुमान है, जब तक कि ऐसे अनुमान की सच्चाई का खंडन न किया गया हो।
 

यह स्पष्ट करने के लिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागूकरने के लिए
प्रथम दृष्टया मामला कया है, हमें यीरगोह्य्मद(पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय
का संदर्भ लेना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने क्रमशः पैरा 36 और 37में
निम्नानुसार टिप्पणी की है:

“26. इस संदर्/ में हम साक्ष्य अधिनियय की क्षय 106 मेंled
कानूनी सिद्धांत का लाथप्रद रूप से उपयोग कर सकते हैं जो इस
प्रकार है: "जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की
जानकारी में ह्लो तो उस तध्य को साबित करने का थार उस पर
alael”

37 क्षय का उद्देश्यअग्ियोजनपक्ष को आभियुक्त के अपराध
को उचित संदेह से परे साबितकरनेके 4२ से युक्त करना नहीं

है। लेकिन यह MRउन गायलोंमेंलाग होगी जहाँ अश्रियोजन पक्ष

  

 

 
 

 



तथ्यों को जाबित करने येंसफलहोगया है जिनसेकुछ अन्य
तथ्यों के अख्तित्व के संबंध में उचित निष्कर्षनिकाला जा सकता
जबतक।कि अभियुक्त ऐसेतथ्योंके संबंध में अपनेविशेष

के आधार पर कोई स्पष्टीकरणदेनेमेंविफल न हो जिससे
सायातयनिप्काaor aisfis निष्कर्षनिकालने के (लिए यणजदूर होना
पड़े।”

 

 

 

(जोर दिया गया)

53, हमें एम युलाग चोधरी एवंअन्यFAA राज्य (2001) 8 एससीसी 311 के
मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी गौर करना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय

ने पैराग्राफ 24 में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

24 उन्यधा थी हमारे विचार में यह एक ऐसा यायला है जहाँ
साक्ष्य अधिनियय की क्षाय 106 HL BPN! PUIG Aes पर
बेरहमी से हमलाकिया गया औरफिर सीने पर छूरा से वारकिया
TH! SY UPRIGHT AR के यह कहने के बाद कि "वह
अभी थी जीवित है और उसे मार दिया जाना चाहिए” छुरा-यार
Ea TH! SAS HWE ARAMAशव को ले यए।/ इसके बाद
कृष्णानंद चौधरी के साथ जोfe. हुआ वह विशेष रूप से
अपीलाधीयण की जानकारी में है/ अपीलार्धीयण ने इस बात का
कोई स्पष्टीकरण नह्लींदिया हैकि शव ले जाने के बाद उन्होंने क्या
किया। उसके बाद से कृष्णानंद चोरी को जीवित नहीं देखा गया
है। MAPa HUT में तथा इस तथ्य पर विचार करतेहुए
कि उपीलाधीयण को संदेह 4 कि लड़के ने उनके परिवार के
बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है अपीलाधीयण को
TE UY करना 4 कि उसे ले जाने के बाद उन्होंने उसके सा५
क्या ea! Te अपहरणकर्ताओं नेन्यायालयसे यह जानकारी

नहीं तो यह अनुगानलगानेका औवित्य कि उन्होंने
लड़के की हत्या की थी।यद्यपिसाक्ष्य अधिनियम की #र 106

का उद्देश्य अभ्रियोजन पक्ष कोउचितसंदेह से परे अभियुक्त के
अपराध को साबित करने के47२से गृक्‍त करना नहीं है लेकिन

क्रय वर्तमान FSACHपरलायहोगी जहाँ आश्ियोजन पक्ष
उन तथ्यों को साबित करने मेंसफलरहा जिनसे य॒त्यु के संबंध

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



54.

55.

56.

 में उचित निष्कर्षनिकाला जासकताहै। अपीलार्धयण को अपने
विशेष ज्ञान के आधार परस्पष्टीकरणप्रखुत करना ह्येया जियये
न्यायालय fay निष्कर्षपरपहुँचउके। इसलिए हमें 499 की

प्रखुति मेदंमनजर नहींआता है।”

(जोर दिया गया)

 

 

 

न्यायालयों में अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, जहां पति, वैवाहिक संबंधों में तनाव
और चरित्र पर संदेह के कारण अपनी पत्नी की हत्या तक कर देता है। ये अपराध

आमतौर पर घर के अंदर पूरी गोपनीयता के साथ किए जाते हैं और अभियोजन
पक्ष के लिए साक्ष्य पेश करना बहुत कठिन हो जाता है। इस मामले की तरह
परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, किसी अन्य परिवार

के सदस्य के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएगा।

यदि कोई अपराध घर की चारदीवारी के अंदर और ऐसी परिस्थितियो मंें होता है,
जहां अभियुक्त को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में अपराध की योजना
बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए
अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत
कठिन होगा। ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106
कानून में मौजूद है। गाणतीकिरकन (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय
ने टिप्पणी की थी कि एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे
की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए।
न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायाधीश यह भी सुनिश्चित करता है कि दोषी व्यक्ति
बच न पाए। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं। कानून अभियोजन पक्ष पर ऐसे चरित्र/व्यक्ति
का साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई कर्तव्य नहीं डालता, जिसे प्रस्तुत करना लगभग
असंभव हो, या किसी भी दर पर,प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन हो। अभियोजन पक्ष
का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा
साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे प्रस्तुत करने में वह सक्षम हो।

  

 

 

 

 

 

 

 

 

हमारा विचार है कि निम्नलिखित आधारभूत तथ्य, जो विधिवतसिद्ध हुए, ने साक्ष्य
अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत निहित सिद्धांतों को लागू करने में विचारण
न्यायालयों को उचित ठहराया:



a7.

®)

Xd)

(71)

4)

Ss)

अपराध उस घर की चार दीवारी के अंदर हुआ जिसमें अपीलार्थी, मृतका और

उनकी 5 वर्षीय बेटी रह रहे थे। यह घटना सुबह साढ़े तीन से चार बजे के
बीच घटी।

जब जांच अधिकारी अपीलार्थी के घर पहुंचे तो उन्होंने मृतका को खून से
लथपथपाया। अपीलार्थी भी अपने घर पर मौजूद था।

 

 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव तर्क कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश
किया तथा मृतका और उसके शरीर पर चोटें पहुंचाई, झूठा पाया गया।

 

घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त

कर लिए गए। कपड़ों पर खून के धब्बे थे। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की
रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे मृतका के रक्त
समूह यानी एबी+ (»8+) से मेल खाते थे।

अपीलार्थी द्वारा जांच अधिकारी और अन्य लोगों को अपने घर के पास स्थित
नाले के पास ले जाना और नाले से चाकू की बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की
धारा 8 के अंतर्गत एक सुसंगत तथ्य है। दूसरे शब्दों में, परिस्थिति का सरल
साक्ष्य कि अपीलार्थी ने जांच अधिकारी को वह स्थान बताया जहां उसने
अपराध का हथियार यानी चाकू फेंका था, धारा 8 के तहत 'आचरण' के रूप
में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के
साथ या उससे पहले दिया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे
में आता है या नहीं।

 

   

 

 

 

॥#. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27क तेहतहथियार की बरामदगी

मदन ख़िंह बनाम राजस्थान राज्य 1979 एससीसी (सीआरआइ) 56 में यह

टिप्पणी की गई कि जहां महत्वपूर्ण वस्तुओं की बरामदगी करने वाले जांच
अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय है, वहां बरामदगी से संबंधित साक्ष्य को इस आधार

पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि पंच गवाहों ने अभियोजन पक्ष के बयान का

समर्थन नहीं किया। म्रोहम्मद असलगबनाम महाराष््र राज्य (2001) 9 एससीसी
362 में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।

  

 



58. Hae IeTNAराजस्थान राज्य (2004) 10 एससीसी 657 में आगे यह माना

गया: -
 

१16 ... गले ली पंच गवाह अपने बयान से पलट जाएं जो कि
आपराधिक मामलों में अक्सर होता है लेकिन बरायदगी करने
वाले व्यक्ति का साक्ष्य दोषपूर्णनहींहोया/”

 

 

59, यहां तक कि खोज पंचनामा के रूप में साक्ष्य को खारिज करते समय भी,

अपीलार्थी का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक होगा।

बरामदगी का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत आचरण के रूप में

स्वीकार्य होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन की

स्वीकार्यता से बिल्कुल अलग, जैसा कि इस न्यायालय ने ए.एन. वेंकटेश और
HOYFWAPUNCH राज्य (2005) 7 एससीसी 714 में टिप्पणी की थी: -

 

 

  

49 साक्ष अधिनियम की रा8 के आधार पर अगियुक्त व्यक्ति
काATRGATहै यदि ऐसा आचरणकिसीविवाद्यक तथ्य या
सुर्॑ंगत तथ्य को प्रथावित करता है या उससे प्रशावित होता है।
यरल शब्दों में इस परिस्थिति का साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिस
अधिकारी को वह स्थान बताया जह्मां अपह्त लड़के का यत शरीर
मिला था और उनके बताने पर शरीर को कब्र सेननिकाला गया था|
धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य छोगा भले ही
अभियुक्त द्वारा ऐसे आवरण के साथ या उससे पहले दिया यया
बयान क्षय 27 के दायरे में आता हे या नहीं जैसा कि इस
न्यायालय ने प्रकाश चंद बनाय राज्य (दिल्‍ली प्रशासन) /(/979) 3
एससीसी 90: 1979 एससीसी (आप, 656: एआईजार 1979
एससी400में गाना है। 4ले ही हम यह यानते हों।कि अभियुक्त-
अपीलाधयिण (एक्स पी-15 और पी-16) द्वाय किया यया
प्रकटीकरण कथन साक्ष्य अधिनियम की क्षय 27 के अतर्यत
स्वीकार्यनहींहै फिर भी यह #ारा8 के अंतर्गतप्रासंगिक Gi...”

60. यज्य (दिल्ली र्ट्रीय यणधानी क्षेत्र!बनामनवजोत TY उर्फ अफसान Te,
(2005) 11 एससीसी 600में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 और धारा 27 यानी दो

प्रावधानों को विषय पर निर्णयज विधि के संदर्भ में और साक्ष्य अधिनियम की धारा
8 के संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह माना गया था:

 

 

 



 

205, जाये बढ़ने से पहले हम साक्ष्य अधिनियम की RT 8 W
विचार कर सकते हैं। धारा 8 जह्नां तक हयारे उद्देश्य के लिए
प्रासंगिक & अभियुक्त व्यक्ति के आचरण को प्रासंगिक बनाती हे
यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तध्य या प्रासंगिक तध्य को
प्रभावित करता है या उससेप्रभावित होता है। यह या तो पहले का
पा बाद का आचरण ह्ले सकता है। इस क्षाय में दो स्पष्टीकरण है
जो 'आचरण' शब्द के दायरे को स्पए करते है। वे हैं

  

 

URDU 1 -- इस क्षार में"आचरण" शब्द के अन्तर्गत CYT
नहीं आते जब तक कि वे क५न उन कथनों से ।भिनत्र कार्यो के
सा५-सा५ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों किन्तु इस अधिनियय
की किसी अन्य करारा के अधीन उन क५नों की सुर्यंगाति पर इस
TPBTTHIF Te?TST!

URRY2 — FFee SMa BT ARFAT & TI
उससे या उसकी उपस्थिति और #वणगोचरता में।किया यया कोई
भीकथन जोउसआचरण परप्रथाव डालता है सुसंगत है।

आचरण को स्वीकार्य ल्लेने के लिए ऐसा होना वाहिए कि उसका
विवाद्यक तथ्य या प्रायंगिक तथ्य के सा५ निकट संबंध हो/
स्प्टीकरण 7 यह स्पष्ट करता है कि क॒त्यों से अलय यात्र क५न
“आचरण?”नहींबनाते हैं जबतक।ि वे क/न “क५नों के अलावा
HY] POYPAWTETAR FEME न करें'/ कृरत्यों के सा५
दिए गए ऐसे aeraBT USOT TA PT VET AAT aT &/
॥रा8 में उंलग्र दो उदाहरणविशेष उल्लेख के योग्य है:

 

 

 

UD) THTE&le क्या ए ने बी को लूटा

वे तथ्य कि बी को लूट लिए जाने के बाद सी ने ए की
उपस्थिति में कहा - oreTTY FU ONE को ढूंढने आ रही हे
जिसने बी को लूटा हैं: और इसके तुरंत बाद ए थाय यया
Yad&/

FAX

(झ) ए पर एक अपराध BTART&



ये तध्य कि काषित अपराध के बाद वह फरार हो गया या
उसके पाय अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति की आय थी
या उसने उन चीजों को छिपाने का प्रयाय किया जो अपराध
करने मेंइस्तेमाल की गईथीया हो सकती थी FATहैं 

 206. हमने पहले ही प्रकाश Ag AA(YA FAR a
ORY, Tf IT 8 & तहत स्वीकार्य है तथा जांच के दौरान
पुलिय अधिकारी को tee TW FAT OT ARGH Bi YT
162 के तहत जता है के बीच अंतर पर गौर किया है। सरल
शब्दों में परिस्थिति का साक्ष्य कि अभियुक्त ने पुलिय अधिकारी
को वह स्थान बताया जहाँ अपराध के (लिए प्रयुक्त चोरी की यह
वस्तुएं या हकियार छिपाए यए थे क्षारा 8 के अंतर्गत “आचरण” के
रूप में स्वीकार्य होगा 4ले ही अभियुक्त द्वारा ऐसे आचरण के
समकालिक या प्र्ववर्तीबयान क्षय27 के दायरे में आते हों जैसा
कि प्रकाश चंद मामले में बताया गया है। औय प्रकाश यायले
(पर्वोक्‍्ति मेंइस न्यायालय ने यानाकिः (एससीसी F.262, RT 14)

 

  

ORE 27 & Ted सूचनाकीस्वीकार्यता के अलावा जांच
अधिकारी और पंचों कायहसाक्ष्य कि अधियक्त उन्हें
अभिया 71 (णजिय्से उसनेहथियारखरीदा 4) के पास ले
TH OM AR FS FAM OMTHजिसकी पृष्टि अभिया 17
ने खय॑ की थी साक्ष्यअधिनिययकी #रा 8 के तहत
HYPE के आचरणकरेूपमेंABTS ET”

(जोर दिया गया)
 61. हालाँकि, उपरोक्त संदर्भ में, हम सावधानी बरतना चाहेंगे। यद्यपि अभियुक्त का
आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक सुसंगत तथ्य हो सकता है,
तथापि यह अपने आप में उसे दोषसिद्ध करने या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो
सकता, वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह,

अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है, जिसे न्यायालय अभिलेख
पर उपलब्ध अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ-साथ ध्यान में रख सकता है।

हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभियुक्त का आचरण मात्र, यद्यपि साक्ष्य
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अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक हो सकता है, पर दोषसिद्धि का आधार

नहीं बन सकता।

iv. लोक अभियोजक द्वारापक्षद्रोहीगवाह से प्रतिपरीक्षा

 

इस मामले में, शाहीना (अभि.सा.-3) अभियोजन पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी,
जो घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी। शाहीना (अभि.सा.-3) प्रासंगिक समय
पर सिर्फ पांच साल की थी। अपने माता-पिता के तनावपूर्ण संबंधों के कारण उनका
बचपन बहुत ही अशांतिपूर्ण रहा होगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उस पर गहरा
प्रभाव पड़ा होगा। हालाँकि, जब वह गवाह के कठघरे में पहुंची तो उसने अपने
पिछले बयान से मुकरने का फैसला किया। यदि उसने पुलिस बयान में बताए
अनुसार ही बयान दिया होता तो संभवतः अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की
धारा 106 लागू करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। किसी गवाह के अपने
पुलिस बयान से मुकरने और पलट जाने के अनगिनत कारण हो सकते हैं। यहां
एक ऐसा मामला है जिसमें एक पांच साल की बेटी ने यह सोचकर अपना मन बदल
लिया होगा कि अपनी मां को खो देने के बाद, पिता ही एकमात्र व्यक्ति है जो
उसकी देखभाल कर सकता है और उसका पालन-पोषण कर सकता है। हालाँकि,
वह क्‍यों मुकर गई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक मुख्य गवाह, विशेषकर कम आयु
का बाल गवाह, हत्या के विचारण में अपने बयान से पलट जाने के बाद लोक
अभियोजक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कोई अभियोजन पक्ष का गवाह
अपने बयान से पलट जाता है और लोक अभियोजक ऐसे गवाह से प्रतिपरीक्षा करने
के लिए विचारण न्यायालय से अनुमति मांगता है तो वह गवाह किसी भी अन्य
गवाह की तरह होता है। गवाह अब अभियोजन पक्ष का गवाह नहीं रह जाता।

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

सीआरपीसी की धारा 162 पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान के उपयोग
पर रोक लगाती है, सिवाय इसके कि इसमें बताए गए गवाहों के विरोधाभास के
सीमित उद्देश्य के लिए ही ऐसा किया जाए। धारा 16101) सीआरपीसी के अंतर्गत

पुलिस के समक्ष किसी गवाह द्वारा दिए गए बयान का प्रयोग केवल धारा 162(1)
सीआरपीसी के परन्तुक में निर्धारित विचारण में उसके द्वारा दिए गए बयान का
खंडन करने के लिए किया जा सकता है। जांच के दौरान धारा 151 सीआरपीसी के
तहत दर्ज किए गए बयान ठोस सबूत नही हंैं, लेकिन उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से
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सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है: (0) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के
अंतर्गत अभियुक्त द्वारा ऐसे गवाह का खंडन करना; (0) अभियोजन पक्ष द्वारा भी
ऐसे गवाह का खंडन,किन्तु न्यायालय की अनुमति से; तथा (॥) यदि आवश्यक हो
तो गवाह की पुनः परीक्षा।

 

  

न्यायालय स्वप्रेरणा से पुलिस को दिए गए उन बयानों का उपयोग नहीं कर सकता
जो साबित नहींहुए हैं, तथा उनके संदर्भ में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता जो न्यायालय
में गवाह की गवाही से असंगत हों। सीआरपीसी की धारा 162 में प्रयुक्त शब्द 'यदि
यम्यक रूप से पिद्ध ह्रो'स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गवाहों के बयानों के अभिलेख

को सीधे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, न ही उन पर गौर
किया जा सकता है, लेकिन उन्हें विरोधाभास के उद्देश्य से प्रतिपरीक्षा के दौरान
गवाह से तथा जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी स्वीकारोक्ति प्राप्त

करके विधिवत साबित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए
बयान का विरोधाभास के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य

अधिनियम की धारा 145 के सख्त अनुपालन के बाद ही, अर्थात विरोधाभास के
लिए इच्छित भागों की ओर ध्यान आकर्षित करके।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 इस प्रकार है:

145. Wddd लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा किसी
साक्षी का उन पर्वतन कथनें के बाऐ सें जो उसने लिखित रूप में
किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रशगत बातें से
सुर्य॑ंगत हैं ऐसा लेख उसे दिखाए बिना या ऐसे लेख साबितहुए
बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी किन्तु यादे उस लेख द्वारा उसका
खण्डन करने का आशय है तो उय लेख को साबित किए जा
यकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन UT GT AN
जाकार्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के
प्रयोजन ये।किया जाना है।*

 

 

 

 

साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन जब साक्षी के पूर्वकथन को लिखित रूप
में प्रस्तुत करके उसका खंडन करना आशयित हो, तो ऐसे साक्षी का ध्यान लिखित
रूप मे पं्रस्तुत करने से पूर्व उसके उन भागों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए,
जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन के लिए किया जाना है। किसी
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गवाह के बयान को दर्ज करते समय, यह सुनिश्चित करना विचारण न्यायालय का
कर्तव्य बन जाता है कि पुलिस के बयान का वह हिस्सा जिसके साथ गवाह का
खंडन करने का इरादा है, उसकी प्रतिपरीक्षा में गवाह के ध्यान में लाया जाए।

गवाह का ध्यान उस भाग की ओर आकर्षित किया जाता है और इसे पुनःप्रस्तुत

करके उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रतेबिंबित किया जाना चाहिए। यदि गवाह उस अंश

को स्वीकार कर लेता है जिसका आशय उसके विरुद्ध तर्क करना है, तो वह सिद्ध
हो जाता है तथा विरोधाभास के लिए आगे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं
होती तथा सबूत का मूल्यांकन करते समय उसे पढ़ा जाएगा। यदि वह बयान के
उस भाग को देने से इनकार करता है, तो उसका ध्यान उस बयान की ओर

आकर्षित किया जाना चाहिए तथा बयान में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस

प्रक्रिया से विरोधाभास केवल रिकार्ड पर लाया जाता है, परंतु उसे सिद्ध करना
बाकी होता है। तत्पश्चात्‌ू, जब जांच अधिकारी से न्यायालय में पूछताछ की जाए, तो
उसका ध्यान विरोधाभास के उद्देश्य से चिन्हित अंश की ओर आकृष्ट किया जाना
चाहिए, इसके बाद इसे जांच अधिकारी के बयान में साबित किया जाएगा, जो फिर

से पुलिस के बयान का हवाला देकर गवाह के बारे में गवाही देगा कि उसने यह
बयान दिया है। इस प्रक्रिया में पुनः: पुलिस के बयान का संदर्भ लेना तथा उस हिस्से
को हटाना शामिल है, जिसके साथ बयान देने वाले का खंडन किया जाना था। यदि

गवाह को बयान के उस हिस्से से सामना नहीं कराया गया था जिसके साथ बचाव

पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145

के अनुपालन में साबित नहीं किए गए पुलिस को दिए गए बयानों का स्वप्रेरणा से
उपयोग नहीं कर सकता है, यानी विरोधाभास के लिए इच्छित हिस्सों की ओर ध्यान

आकर्षित करके।" [वी के; मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य : (2015 9 एससीसी
588देखें]

इस मामले में, न केवल पक्षद्रोही साक्षियों के मौखिक साक्ष्य में उचित विरोधाभास

रिकार्ड पर नहीं लाए गए, बल्कि जो कुछ रिकार्ड पर लाए गए, उन्हें भी जांच
अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया। क्या राज्य यह अपेक्षा

करता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 प्रत्येक आपराधिक अभियोजन में
उसकी सहायता करेगी। कभी-कभी, ऐसी प्रक्रियागत चूक के कारण बहुत गंभीर
अपराध के लिए भी सजा नहीं मिल पाती। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया
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अपराध सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध है। ऐसी परिस्थितियों में, तो लोक
अभियोजक और न ही विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी किसी भी तरह

से लापरवाह या उदासीन बने रहने का जोखिम उठा सकता है। इस न्यायालय ने

अपने निर्णयों के माध्यम से बार-बार कहा है कि लोक अभियोजक के पद पर

नियुक्ति आदि जैसे मामलों में राजनीतिक विचार का कोई तत्व नहीं होना चाहिए।
सरकार के लिए एकमात्र विचारणीय विषय व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए। व्यक्ति

को न केवल योग्य होना चाहिए, बल्कि उसे निष्कलंक चरित्र और निष्ठावान व्यक्ति

भी होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिना किसी आरक्षण, आदेश या

अन्य बाधाओ कंे स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। लोक अभियोजन सेवा

और न्यायपालिका के बीच संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला हैं।
लोक अभियोजक, जो अभियोजन चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और न्यायालय
के निर्णयों के खिलाफ अपील कर सकते हैं, वे विचारण की कार्यवाही में न्यायाधीशों
के स्वाभाविक समकक्षों में से एक होते हैं और आपराधिक कानून प्रणाली के
प्रबंधन के व्यापक संदर्भ में भी।

  

 

 

 

 

एक आपराधिक मामला सबूतों की इमारत पर बनाया गया है (चाहे वह प्रत्यक्ष
साक्ष्य हो या परिस्थितिजन्य सबूत) जो विधि में स्वीकार्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष
विचारण आपराधिक न्यायशास्त्र की बुनियाद है। आम जनता के मन में यह
आशंका बनी हुई है कि आपराधिक मुकदमा न तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष है,
क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभियोजक इस प्रकार से मुकदमा चला रहे हैं,
जिसमें अक्सर अभियोजन पक्ष के गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं।

  

 

 पिछले कुछ समय से आपराधिक अपीलों की सुनवाई करते समय हमने देखा है कि
लोक अभियोजक द्वारा किसी पक्षद्रोही गवाह से व्यावहारिक रूप से कोई प्रभावी
और सार्थक प्रतिपरीक्षा नहीं की जाती है। लोक अभियोजक को केवल इतना करना
होगा कि वह प्रतिकूल गवाह को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए
उसके पुलिस बयान से रूबरू कराएगा और उससे उसका खंडन करेगा। लोक
अभियोजक को केवल इतना करना होगा कि वह विरोधाभासों को रिकार्ड पर ले
आए और उसके बाद जांच अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से ऐसे विरोधाभासों को
साबित करे। यह पर्याप्त नहीं है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से दिए गए
साक्ष्य की सटीकता, विश्वसनीयता और सामान्य मूल्य पर प्रश्न उठाना है; गवाह द्वारा
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पहले से बताए गए तथ्यों की छानबीन करना; विसंगति का पता लगाना और उसे

उजागर करना या दबाये गए तथ्यों को उजागर करना जो प्रतिपरीक्षा करने वाले

पक्ष के मामले का समर्थन करेंगे। हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक

अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह एक पक्षद्रोही गवाह से विस्तार से प्रतिपरीक्षा
करे और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करे तथा यह भी साबित करे कि

गवाह झूठ बोल रहा है और उसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने
पुलिस बयान से जानबूझकर पलट गया है। एक अच्छा, अनुभवी और शिष्ट लोक
अभियोजक न केवल विरोधाभासों को रिकार्ड पर लाएगा, बल्कि विरोधी गवाह से

भी विस्तार से प्रतिपरीक्षा करेगा ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने वास्तव

में घटना देखी थी जैसा कि उसके पुलिस बयान मे वंर्णित है।

इस मामले में, हमने देखा है कि शाहीना (अभि.सा.-3) को पक्षद्रोही घोषित किए
जाने के बाद, लोक अभियोजक ने केवल प्रतिपरीक्षा के लिए उसे कुछ सुझाव दिए।
आश्चर्य की बात यह है कि उचित विरोधाभास भी रिकार्ड में नहीं लाया गया। दूसरे
शब्दों में, अभि.सा.-3 को उसके पुलिस बयान के बारे में उचित ढंग से नहीं बताया
गया। किसी पक्षद्रोही गवाह से प्रतिपरीक्षा करते समय सरकारी अभियोजक के
लिए केवल सुझाव देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल सुझावों का कोई साक्ष्यात्मक
मूल्य नहींहोता है।

 

 

 

 

 

 

  

 

 

वर्तमान मामले में विचारण न्यायाधीश भी सक्रिय भूमिका निभाने में विफल रहे।
विचारण न्यायाधीश जज को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए था कि शाहीना
(अभि.सा.-3) को एक आवेशपूर्ण माहौल में खुला न्यायालय में गवाही देने के लिए
कहा गया था और वह भी अभियुक्त की उपस्थिति में, जो कोई और नहीं बल्कि
उसका अपना पिता था।

 

एक बच्चे पर न्यायालय में उपस्थिति का प्रभाव और एक बाल गवाह प्रति
न्यायालय के कर्तव्य को दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय द्वारा लोक
अभियोजननिदेशक;ट्रांसवाल बनाम न्याय और संवैधानिकविकास मंत्रीके
मामले में बहुत ही संक्षेप में समझाया गया है, जिसकी रिपोर्ट (2009) 4 एसए 222
(सीसी) में दी गई है। हम प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार उद्धृत करते हैं: 



 77101, न्यायालय ऐसे याह्ल येंकायकरता है जिसका उद्देश्य
प्रशव्शाली है।ऐसाजो बच्चे के
SHE है। बच्चा अपनेयाता-पिताजैसे यहयोगी रिश्तेदारों ये

साक्षी स्टैंड मेंअकेलाबैठता है। बच्चे को काथित
और अन्यअजनबियोंकी उपस्थिति में गवाही देनी

जियमें पीठासीनन्यायिकअधिकारी आरेपी के कानूनी
Tee, य्यायालय केअर्दलीHE, HANA और उन्य न्यायालय
उधिकारी शायिल हैं। हालांकिबच्चापहले थी आश्रियोजक सेयिल

- कय से कयगानाजासकता कि अभियोजक
ने विचारण की तैयारी के लिएबच्चेरे साक्षात्कार किया ल्लयेया -
लेकिन अब बातवीत veमेंरी है जो बच्चे के
खसंवतः #गयित करने वालीऔरउरावनी है। जब तक बच्चे के

उचित रूप से अनुकूलननकियाजाए तबतक न्यायालय के
का बच्चे पर प्रथशवयहयह लो उकता है कि वह vai
चुप हो जाए। ऐसेबच्चोंके उदाहरण अज्ञत नहींहैं जो

न्यायालय के ३जनबी याह्ोल मेंप्रवेशपाकरSatUTBT TT
Ib Felt PS थकहनेसे इंकार कर।दिया।”

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

जहां तक बच्चे की योग्यता मूल्यांकन के संबंध में निर्णय दिया गया, यह निम्नानुसार
है:

 

102 न्यायिक अधिकारी द्वारबच्चेर पेुछताछ की जाएगी ताकि
WA UG’ यकेकिबच्चाकिसच बोलना

wel eda है या वहशपथके महत्व को समझता है।
APUकी बात है कि यहपछताछहालांकि नेक इरादे से की

है अक्पर सैद्धांतिकप्रकृतिकी होती है और इससे बच्चे में
YA और भय की थआावना बढउकतीहै। बच्चे को x18 हो
सकता कि उससेपूछताछक्यों की जा हे। इतना ही
Tell

 
 

 

 
 

 
 

 

XXXXXXXXX

104 यदि बच्चा बोलने का निर्णय लेता है तो अधियोक्‍्ता उसे
उसका साक्ष्य दिखाएया। किसी बच्चे से पछताछ करने के लिए
विशेष कौशल की आवश्यकता हल्वोती है ठीक वैसे ही जैसे डे केयर



 

येंटर चलाने या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल
की आवश्यकता होती है। न्यायालय में बच्चे से प्छताछ कोई
अपवाद नहींहैः इसकेलिए एककोशल की आवश्यकता ह्वोती है।
उफसोय की बात है कि ear wt अग्ियोजक इस क्षेत्र में
Tat रूप से प्रशिक्षित नहींहैं हालांकि कुछ ने न्यायालय के
माहौल में बच्चों से सवाल पूछने के लिए आवश्यक समझ और
कौशल1विकापितकिया है..*

 

 

 

(जोर दिया गया)
 73. यदि सरकारी अभियोजक द्वारा पूछताछ कुशल नहीं है, जैसा कि इस मामले मे हंै,

तो परिणाम यह होगा कि अभियोजन एजेंसी के रूप में राज्य बाल गवाह से सच्चाई
नहीं उगलवा पाएगा। सत्य तक पहुंचना और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना
न्यायालय का कर्तव्य है। न्यायालयों को विचारण में सहभागी भूमिका निभानी होगी
और गवाहो दं्वारा कही गई बातों को रिकार्ड करने वाले मात्र टेप रिकार्डर के रूप
में कार्य नहीं करना होगा। न्याय की सहायता के लिए न्यायाधीश को कार्यवाही की
निगरानी करनी होती है। भले ही अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह या सुस्त हो,
न्यायालय को कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए ताकि अंतिम
उद्देश्य, अर्थात्‌ सत्य तक पहुंचा जा सके। न्यायालय को अभियोजन एजेंसी की ओर
से गंभीर खामियों और कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए। अभियोजन

एजेंसी द्वारा उदासीनता दिखाने या अलगाव का रवैया अपनाने में विफलता पर,

विचारण न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 और सीआरपीसी की धारा

311 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि साक्ष्य एकत्र करने की

प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सके।
(जाहिय हबीबुल्ला एच शेख औरHDFTATRI राज्य और जन्‍्य (2004) 4
एससीसी 158 देखें)।

74. न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह विचारण में सक्रिय रूप से भाग लेगा, तथा
उचितसंदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा, जिसे वह सही निष्कर्ष पर
पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है। न्यायाधीश को मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा
के दौरान या यहां तक कि इस प्रयोजन के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी साक्षी से
प्रश्न पूछने की अबाधित शक्ति होती है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि किसी
गवाह से कोई गलती हुई है या वह भूल कर बैठा है, तो यह पता लगाना न्यायाधीश
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का कर्तव्य है कि क्‍या ऐसा हुआ है, क्योंकि गलती करना मानवीय स्वभाव है और
प्रतिपरीक्षा के दौरान घबराहट के कारण गलती करने की संभावना बढ़ जाती है।

(राजस्थान राज्य बनाय उनी उर्फ हनीफ एवं अन्य एआईआर 1997 एससी
1023, (पैरा 12)देखें)

 

४. क्‍या अपीलार्थी आईपीसी की धारा300के अपवाद 4 का लाभ पाने का

हकदारहै?

अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4कीप्रयोज्यता के संबंधमें

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की वैकल्पिक प्रस्तुति पर विचार करेंगे।

उन्होंने प्रस्तुत किया की कि अभियोजन पक्ष का मामला यह भी है कि अपीलार्थी
और मृतका सुखी वैवाहिक जीवन नहीं जी रहे थे और किसी न किसी कारण से
एक-दूसरे से झगड़ते रहते थे, विशेषकर मृतका के बहुत देर रात घर लौटने के
कारण। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि घटना के
दिन भी कुछ मौखिक विवाद हुआ होगा तथा यह तथ्य शाहीना (अभि.सा.-3) के
साक्ष्य से भी पुष्ट होता है कि उसने रात्रि में अपने माता-पिता की चीखें और चिल्लाने
की आवाजें सुनी थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि यह घटना बिना किसी पूर्व-
योजना के क्षणिक आवेश में घटित हुई थी। दूसरे शब्दों में, विद्वान अधिवक्ता के
अनुसार यह दोनों के बीच आवेश की गर्मी में अचानक झगड़ा होने के कारण हुआ
झगड़ा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताते हुए अपनी प्रस्तुति को पुष्ठ करने का
प्रयास किया कि अपीलार्थीको भी मामूली चोटें आई थीं।

 

 

 

 

 

 

77. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त प्रस्तुति निराधार एवं

78.

 गुणागुण रहित है। हालाँकि, चूंकि एक विशिष्ट आधार पर आग्रह किया गया है,
इसलिए हमें उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए।

 धारा 300 के अपवाद के लागू होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि यह हत्या का
मामलाहै, लेकिन अभियुक्त अपवाद का लाभ उठाकर इसे उस धारा से बाहर लाने
और इसे हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध का मामला बनाने
का दावा करता है। अतः इस दलील में यह माना गया है कि यह हत्या का मामला
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है। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार, अपवाद की प्रयोज्यता
दर्शाना अभियुक्त का कार्य है। अपवाद 4 इस प्रकार है: 

“अपवाद 4- यदि यह बिना किसी प्र्वयोजना के अचानक झगड़े
के बाद जावेश में आकर अचानक हुई लड़ाई में किया यया हो
और अपराधी ने अनुचित ला4 नहीं उठाया हो या क्र या
उ/सामान्य तरीके से काय नहींकिया हो तो आपराधिक यानव वध
हत्या नहींहै।”

प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि मामले को अपवाद के अंतर्गत लाने

के लिए चार शर्तें पूरी होनी चाहिए:

0) यह अचानक हुई लड़ाई थी;

(0) कोई पूर्व योजना नही थंा;

(ii) यह कार्य आवेश में आकर किया गया था; और;

 

 

 

 

(iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं
किया था।

अपवाद 4 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि अपवाद 4 की
सहायता तब ली जा सकतीहै जबमृत्यु (क) बिना किसी पूर्व-योजना के हुई हो, (ख)
अचानक लड़ाई में हुई हो, (ग) अपराधियो दं्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर
या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हुई हो; और (घ) मारे गए व्यक्ति के साथ
लड़ाई हुई हो। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए, उसमें
उल्लिखित सभी सामग्री पाई जानी चाहिए।

इस न्यायालय 4 2a Weबगायएजस्थान राज्यु (2009) आप. एलजे 2243में

आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे और परिधि को स्पष्ट किया है। तीन
न्यायाधीशों की पीठ ने पैरा 7 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

 

 

 

 



"7. URATZS Ged! Pi MRT300 PT MAM HCASHMAP
ass T feu यए कार्यों को शायिल करता है। उक्त अपवाद
अभियोजन के ऐसे मायले से संबंधित है जो प्रध्प अपवाद के
HINT नहीं आता जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त
Bla! Ye Haare भी इसी पिद्धांत पर आधारित है क्योंकि दोनों
TFCATHBTHUG6 किन्तु जहाँ अपवाद 7 के यायले में
आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अथाव है वहीं अपवाद 4 के मामले में
केवल छुनून की वह तीव्रता है जो पुरुषों के गंभीर कारणों को
(लाकर देती है और उन्हें ऐसे कार्योंके लिए प्रेरित करती है जो
वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 4 में भी अपवाद 7 की तरह ही
उकसावे की स्थिति है: लेकिन जो चोट पहुंचाई यई है वह उस
उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन
मायलों से संबंधित है जिनमें uct ही विवाद के यूल में wisWER
किया यया हो या कोई उकयावा दिया गया हो या झगड़ा किसी
भी तरह से शुरूहुआ ह्यो फिर थी दोनों पक्षकारगण का बाद का
RYFSTAT स्तर पर दोषी ठहराता है। (अचानकलडाई'
का तात्पर्य दोनों पक्षकारएणकीऔर से आपसी उकयावे और
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की से की जा सकतीनगायलों में दोष 
पक्ष पर जाला जा सकता है।यदिऐसाहोगा तो अधिक उपयुक्त
रूप से लाग होने गाला अपगादअपवाद7 होगा। झगड़े काHIF

पर्वविचार-वियर्शया नि#यनहींहै। अचानक झगड़ा हो जात है
जिसके लिए कयोबेश दोनोंपक्षकारगणही दोषी ल्रेते हैं। हो

  

 

 

सकल कि उनमें रे किसीएकने किया लेकिन
द्वसरे ने अपने आचरण सेइसेऔरन बढ़ाया होता तो यह
THR रूप नहीं लेता/तबआपसीउत्तेजना और तनाव पैदा 
ade और प्रत्येक लड़ककेोकितना दोष देना है इसे तय 

करना कठिन लो जाग है।अपवाद4 की Yer ag cH जा
सकती है जब य॒त्य (क) बिनाकिसीपूर्व- योजना के हुईहो/ख)
उचानक लड़ाईमें हुई हो(7अपराधियों द्वाए अनुचित TAY

बिना या कर याअसायान्यतरीके से कार्यकिए बिनाहुई
और यारे व्यक्तिकसेा५ BH eetMAG

को अपवाद 4 के अत्यंतलानेके लिए Fas Sheeiked wt
जागग्री पाई जानी वाहिए। यहध्यानदेने योग्य हैकि २रतीय दंड
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खसंहरिला की धार 3200 केअपवाद4 में वाली Ase
und as ded FoRuiedनहींकिया गया है। लजाई दो
लोगो दं्वार की जाती है/। आव्शकीतीव्रता केलिए यह्र आवश्यक
ER HET को शांत होनकेासययन|यिले और इस यायले ये

परक्षकारयण ने शुरू मेंयोखिकविवाद के कारण de Ht FF
बनालिया। तजईदो या दो सेअधिकव्यक्तियों के बीच होने वाली
ed हथियारोकं जेा५ या बिना हथियारों के।
HUT हुआ झगड़ा किसेगानाजाएगा इसके IR AF wis
WAL नियय बताना संभवनहींहे। यह तथ्य का प्र/ है और

अचानक हुआ है यानहींयहअनिवायत प्रत्येक मायले के
तथ्यों पर/1४रि करताहै।4 को करने के

पयष्ति है।किअचानकहुआ५और
योजना यहथी।इसकेअलावा भी जाना
कि अपराधी नेअनुचितला4 नहीं उठाया है या कर या

HUTT तरीके से कार्यनहींकिया है। प्रावधन में प्रयुक्त
ला अभिव्यक्तिकाआर; गलत ला" है। इन पहलुओं

OT ORAS TIRESWIPFTATRI राज्य (2003 (5)
उच्चतय 222. प्रकाश चंदबनायहियाचल प्रदेश राज्य (2004
(172 381): ब्यावराप्‌रज्‌बनगाय ३0प्रदेश राज्य और
HD (2007 (11)218)ARBA RE AR ATFTA

एज्य(विजन॒या(आप) ACT 1515/2008,
15.1.2009 कोनिफ्टान)मेंउजायरकिया यया है।'

दिया

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

यदि इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किए गए उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के

तथ्यों पर लागू किया जाए तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान
मामला हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वधनहीं है, बल्कि यह

हत्या का मामला है। हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अपीलार्थी
ने मृतका पर चाकू से बारह वार किए, जो निहत्थी और असहाय थी।

 

 

 

जहां अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया हो या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य

किया हो, वहां उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हमलावर द्वारा
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 प्रयुक्त हथियार या हमले का तरीका असंगत है, तो यह तय करने के लिए कि क्‍या
अनुचित लाभ उठाया गया है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
एआईआर 1993 एससी 2426में रिपोर्ट किए गए किकर VeFITTILT
रज्यमामले में बताया गया, यह माना गया कि यदि अभियुक्त ने एक निहत्ये व्यक्ति
के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और सिर पर वार किया, तो यह
माना जाना चाहिए कि यह जानते हुए कि इन वारो संे मृत्यु होने की संभावना है,
उसने अनुचित लाभ उठाया था। अचानक कोई झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए
कमोबेश दोनों पक्षकारगण दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने
इसे शुरू किया हो, लेकिन यदि दूसरे ने अपने आचरण से इसे और न बढ़ाया होता,
तो यह इतना गंभीर रूप नहीं लेता। तब आपसी उत्तेजना और तनाव पैदा होता है
और प्रत्येक लड़ाके को कितना दोष देना है, इसका फैसला करना कठिन हो जाता
है। लड़ाई के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। कुछ समय के लिए यह मान भी
लिया जाए कि यह मृतका ही थी जिसने अपीलार्थी के साथ झगड़ा किया था या
अपने आचरण या व्यवहार से अपीलार्थी को उकसाया था, फिर भी यह कहा जा
सकता है कि अपीलार्थीने अनुचित लाभ उठाया और क्रूर तरीके से काम किया।

 

 

 

 

  

 

 

उपरोक्त सभी कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने
अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए विचारण
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि
नहीं की है।

इस मामले को बंद करने से पहले, हमें मामले के अभिलेख से उभरने वाली कुछ
परिस्थितियों पर गौर करने के लिए राजी किया गया है। हम इस तथ्य पर गौर करते
हैं कि अपीलार्थी का विवाह मृतका से 1982 में हुआ था। उन दिनों मुसलमानो मंें
तीन तलाक़ का प्रचलन था। वर्ष 1992 में अपीलार्थी ने मृतका को तीन तलाक के
जरिये तलाक दे दिया। हालाँकि, इसके बाद वह उसे एक बार फिर घर वापस ले

आया। वर्ष 1995 में, यह घटना हो गई। अपीलार्थी को वर्ष 1998 में विचारण
न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय में अपील करने पर, वर्ष 1998

में ही, आजीवन कारावास की सजा का मूल आदेश निलंबित कर दिया गया तथा
अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय को

अपील पर निर्णय लेने में 16 वर्ष लग गए, जिसे अंततः 23.05.2014 को खारिज
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कर दिया गया। अपील खारिज होने पर अपीलार्थी को एक बार फिर हिरासत मे लंे

लिया गया और तब से वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हमें बताया

गया है कि वह अब तक लगभग 11 साल की सजा काट चुका है। ऐसा प्रतीत होता

है कि आज की तिथि में अपीलार्थीकी आयु लगभग 65 वर्ष होगी। उनका अब तक
का लगभग आधा जीवन आपराधिक अभियोजन की अमग्निपरीक्षा से गुजरते हुए
बीता है। जब कोई अपराध किया जाता है, तो अपराधी को अपराध करने के लिए

प्रेरित करने वाले कई कारक जिम्मेदार होते हैं।वे कारक सामाजिक और आर्थिक

हो सकते हैं, मूल्य क्षरण या माता-पिता की उपेक्षा का परिणाम हो सकते हैं; इसका
कारण परिस्थितियों का तनाव हो सकता है, या गरीबी या अन्य अभावों के विपरीत

संपन्नता के माहौल में प्रलोभनों का प्रकट होना हो सकता है।

इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, विशेष रूप से ऊपर वर्णित परिस्थितियों को
ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी को राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए सजा
में छूट के लिए प्रार्थना करते हुए उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान
करते हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो राज्य
सरकार उस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करेगी तथा ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की
तारीख से चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार उचित निर्णय लेगी तथा
अपीलार्थीको लिखित रूप में इसकी सूचना देगी।

परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और उपरोक्त शर्तों के तहत खारिज
की जाती है।

लंबित आवेदन यदि कोई हो, तो उसका भी निपटान हो जाएगा।

  

  

  

   

 

 

 
हेडनोट्सइनके द्वारा तैयार।किए यएदिव्या पांडे मायले का परिणाम:

अपील खारिज कर दी गई।

(Translation has been donethroughAI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा मेंनिर्णय का अनुवाद मुकहमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी
भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी उन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएया। समस्त Praca wa



व्यावह्रिक प्रयोजनो हंेतु निणय का जंग्रेज़ी स्वरूप ली अभिप्रयाणित गाना जाएया और कार्यान्वयन तथा लागू
किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use

of the litigant to understandit in his/her language and may not be usedfor any other purpose

for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic

and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.


